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दशे की जनता को बाँटने और एक 
बडी आबादी को सरमायेदारों को दोयम 
दर्जे का निवासी और सरमायेदारों का 
गलुाम बना दनेे के इराद ेसे दशे पर थोपे 
जा रह ेसीएए-एनआरसी के विनाशकारी 
‘प्रयोग’ के विरुद्ध दशेव्‍यापी आन्‍दोलन 
सत्ता के सारे हथकण्‍डों के बावजदू 
मज़बतूी से डटा हुआ ह ैऔर इसका दशे 
के नये-नये इलाक़ों में विस्‍तार हो रहा ह।ै 
दिल्‍ली का शाहीन बाग इस आन्‍दोलन 
का एक प्रतीक बन गया ह ैऔर दिनो-
रात के धरने का उसका मॉडल परेू दशे 
में अपनाया जा रहा ह।ै भाजपा और संघ 
गोदी मीडिया के भोंपओु ंकी मदद से यह 
साबित करने के लिए परूा जोर लगाये 
हुए हैं कि केवल मसुलमान विरोध कर 
रह ेहैं, पर शाहीन बाग सहित हर जगह 
बडी संख्‍या में हिन्‍दू, सिख, ईसाई और 
अन्‍य समदुायों के लोग भी आन्‍दोलन 
में शिरकत कर रह े हैं। इससे सरकार 
की बौखलाहट बढती जा रही ह ै और 
वह किसी न किसी तरह से इसे बदनाम 
करने और कुचलने की कोशिश में लगी 
ह।ै दिल्‍ली विधानसभा चनुाव के बाद 
ये कोई भारी दमनात्‍मक कदम भी उठा 
सकते हैं। 

यह आन्‍दोलन मोदी-शाह-सघं 
की पिछले 6 साल की कारगुजारियों 
से उपजे गहरे असन्‍तोष और 
जनाक्रोश की भी अभिव्‍यक्ति है। 
इस समय पूरे देश का ध्‍यान सीएए-
एनआरसी के विरोध पर है, लेकिन 
मोदी सरकार देश को बर्बादी की 
राह पर धकेलने क राह पर लगातार 
बढ रही है। अर्थव्‍यवस्‍था तबाही के 
कगार पर है, बेरोजगारी सारे रिकॉर्ड 
तोड रही है, महंगाई ने आम जनता 
का जीना दूभर कर दिया है। सरकार 
रिजर्व बैंक तक से सवा दो लाख 

करोड रुपये हडपने के बावजूद घाटे 
में है और एक-एक करके सार्वजनिक 
क्षेत्र के मुनाफे में चल रहे उपक्रमों को 
भरी बेच डाल रही है। 

सीएए-एनआरसी को पूरी तरह 
से रद्द करने तक इसे जारी रखना 
जरूरी है। आन्‍दोलन के दबाव में 
सरकार अब कह रही है कि पूरे देश में 
एनआरसी लागू नहीं किया जायेगा। 
मगर सरकार सिर्फ  छल कर रही है। 
एनआरसी को बस नाम बदलकर 
लागू कराश जा रहा है। 1 अप्रैल से 
जनगणना के साथ-साथ एनपीआर 
यानी राष्ट्रीय जनसखं्या रजिस्टर 
तैयार करने का भी काम शुरू हो 
जाएगा। यह एनपीआर और कुछ 
नहीं, पिछले दरवाज़े से एनआरसी 
लागू करने की ही एक कोशिश है। 
एनपीआर के डेटा से ही एनआरसी 
तैयार किया जाएगा। (यह देश के 
सभी गरीबों और मेहनकतकशों के 
लिएकितना विनाशकारी है, इसे 
जानने के लिए इस अंक में भीतर के 
पषृ्‍ठों पर विस्‍तृत सामग्री देखिए।)

सरकार यह सारी कवायद इसलिए 
कर रही ह ै कि दशे भर में शाहीन बाग़ 
जैसे जो धरने चल रह ेहैं, वे किसीतरह 
से ख़तम हो जायें। इसलिए ज़रूरी ह ैकि 
ऐसे धरने न सिर्फ़  जारी रहें बल्कि उनको 
शहर-शहर, गाँव-गाँव क फैलाया जाये। 
सरकार इन आन्दोलनों में विध्वंसक तत्व 
घसुाने, तोड़फोड़ करने, जनता को थकाने 
और मौक़ा पाते ही दमन-चक्र चलाने 
की रणनीतियों पर काम कर रही ह।ै इन 
कुचक्रों को क्रान्तिकारी जन-चौकसी 
और फौलादी एकजटुता के दम पर ही 
नाक़ाम किया जा सकता ह।ै स्वतःस्फूर्त  
ढंग से उठ खड़ा हुआ यह जन-उभार 
समय बीतने के साथ ही ठण्डा न पड़े जाने 

और बिखराव का शिकार न हो, इसके 
लिए ज़रूरी ह ै कि इस आन्दोलन के 
दहन-पात्र में एक नये क्रान्तिकारी नेततृ्व 
के ढलने की प्रक्रिया शरुू हो, जन-
समदुाय स्वयं संगठित होकर लड़ने का 
प्रशिक्षण ले और संघर्ष के नेततृ्वकारी 
दस्ते प्रशिक्षित हों।

भारत की क्रान्तिकारी मजदरू पार्टी 
(आर.डब्‍ल्‍यू.पी.आई.) के साथी दिल्‍ली 
में शाहीन बाग, जामिया, चांद बाग और 
खजरूी सहित विभिन्‍न जगहों पर धरनों 
में सक्रिय भागीदारी कर रह ेहैं। ममु्‍बई के 
मानखरु्द-गोवंडी में मजदरू पार्टी की पहल 
पर धरना जारी ह,ै हालांकि पलुिस बार-
बार दमन करके इसे हटाने की कोशिश 
कर रही ह।ै इसके अलावा, दिल्‍ली, 
ममु्‍बई, इलाहाबाद, पटना और लखनऊ 
में नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र 
संगठन और स्‍त्री मकु्ति लीग के साथी 
शरुू से ही धरनों में बढचढकर हिस्‍सेदारी 
कर रह ेहैं। इन संगठनों का मानना ह ैकि 
इस आन्‍दोलन की कामयाबी की शर्त ह ै
व्‍यापक एकजटुता और इसके सेक्‍युलर 
चरित्र को बनाये रखना। इसी नजरिए से 
सभी जगहों पर व्‍यापक पर्चा वितरण 
और जनसम्‍पर्क  अभियान चलाया जा 
रहा ह ै जिसमें आम लोगों को सीएए-
एनआरसी के विनाशकारी प्रोजेक्‍ट के 
बारे में विस्‍तार से समझाते हुए आन्‍दोलन 
से जडुने के लिए कहा जा रहा ह।ै 

यह याद रखना होगा कि मौजदूा 
संघर्ष फासीवाद के ख़िलाफ़ लम्बे संघर्ष 
की एक कड़ी ह ैऔर एक दौर ह।ै। किसी 
मदु्दा-विशषे पर उठ खड़े हुए जन-उभारों 
से निरन्तरता में चलने वाले सामाजिक 
आन्दोलन स्वतः नहीं पैदा हो जाते। 
इसके लिए वैकल्पिक जन-संस्थाओ ंका 

निर्माण ज़रूरी होता ह।ै कई बार जाग्रत 
जन-पहलकदमी के चलते ऐसा स्वतः भी 
होने लगता ह,ै पर यह प्रक्रिया टिकाऊ 
और विकासमान तभी हो सकती ह ैजब 
इसके पीछे सचतेन प्रयास हों। 

यह एक बहुत रचनात्मक प्रयोग 
ह ै कि कई जगहों पर धरना-स्थलों पर 
पसु्तकालय चल रह ेहैं, बच्चों को पढ़ाया 
जा रहा ह,ै अस्थायी क्लीनिक चल रह े
हैं, सांस्कृति क कार्यक्रम नियमित चल 
रह े हैं और कार्यशालाए ँ चल रही हैं। 
बेहतर होगा कि रात्रि-पाठशालाए ँ भी 
चलायी जायें और लोगों को उनके 
क़ाननूी और संवैधानिक अधिकारों के 
बारे में बताया जाये तथा इतिहास के 
हवालों से आन्दोलनात्मक कार्रवाइयों 
की शिक्षा दी जाये। इन सभी कामों को 
संगठित करने के लिए नागरिकों की 
संघर्ष कमटेियाँ गठित की जानी चाहिए 
और इनके बीच आदान-प्रदान के लिए 
तालमले कमटेियाँ बनायी जानी चाहिए। 
आन्दोलन के व्यापक समर्थन-आधार 
से वित्त जटुाने और वित्तीय प्रबन्धन के 
लिए विविध स्तरों पर वित्तीय कमटेियाँ 
और उप-कमटेियाँ बनानी होंगी जो परूी 
पारदर्शिता के साथ लोगों की आम सभा 
में आमदनी और खर्च के ब्योरे नियमित 
तौर पर प्रस्तुत करती रहें। स्वयंसेवकों की 
टीमों के भी प्रभारी और उनकी नेततृ्व-
कमटेियाँ ज़रूर बनाई जानी चाहिए।

यह काम जटिल और दिक्कतों से 
भरा हुआ होगा, लेकिन इसे अगर धीरज 
और सझूबझू के साथ चलाया जाये 
तो इस प्रक्रिया में बरु्जुआ राजनीतिक 
महत्वाकांक्षाओ ं वाले निहित स्वार्थी 
तत्वों की और ख़ानाबदोश तथा 
अराजक आन्दोलनपंथियों की छँटाई 
हो सकती ह ैऔर एक खरा, ईमानदार, 

जझुारू, महेनती नेततृ्व तप-निखरकर 
और परीक्षित होकर सामने आ सकता 
ह।ै साथ ही बस्तियों, महुल्लों और गाँवों 
के तणृमलू स्तर से लोक-पंचायतों जैसी 
वैकल्पिक जन-संस्थाए ँभी अस्तित्व में 
आ सकती हैं। ऐसी संस्थाओ ंके मजबतू 
स्तम्भों पर खड़े किसी जन-प्रतिरोध को 
कोई फासिस्ट या बरु्जुआ सत्ता दमन और 
आतंक के हथकण्डों से कुछ समय के 
लिए पीछे भले धकेल द,े लेकिन कुचल 
नहीं सकती। राज्यसत्ता की हथियारबन्‍द 
ताकत तभी तक अपराजेय लगती ह ै
जबतक कि लोकशक्ति संगठित नहीं 
होती।

मौजदूा दशेव्यापी जन-उभार एक ही 
साथ प्राइमरी स्कू ल से लेकर एक 'ओपन 
यनूिवर्सिटी' तक सबकुछ ह,ै जिसमें हमें 
लगन के साथ काम करते हुए जनता से 
सीखना ह।ै यह वह प्रयोगशाला ह ैजिसमें 
संघर्षों के नए-नए जन-सजृित रूप कच्‍चे 
रूप में हमारे सामने आयेंगे जिनका 
परिष्कार करके और प्रभावी बनाकर 
जनता को सौंपने का काम क्रान्तिकारियों 
का ह।ै जो यह कर सकेगा वही जनता का 
सच्चा अगवुा होगा।

इतिहास बार-बार यह सिखाता 
रहा है कि किसी भी स्वतःस्फूर्त  सघंर्ष 
में क्रान्तिकारी शक्तियाँ अगर सही 
सोच और दिशा के साथ भागीदारी 
करती हैं तो भविष्य के लिए बहुमूल्य 
अनुभवों और परिपक्वता से समृद्ध 
होकर आगे आती हैं। व्यवस्था-
परिवर्तन का सघंर्ष सीधी रेखा में 
नहीं, बल्कि ज्वार और भाटे की तरह, 
लहरों के रूप में आगे बढ़ता है और 
कब कौन-सी लहर निर्णायक चोट 
करे, यह अभी नहीं कहा जा सकता।

 



मज़दूर बिगुल की वेबसाइट
www.mazdoorbigul.net

इस वेबसाइट पर दिसम्बर 2007 से अब तक बिगुल के सभी अंक क्रमवार, 
उससे पहले के कुछ अंकों की सामग्री तथा राहुल ़फ़ाउण्डेशन से प्रकाशित 
सभी बिगुल पुस्तिकाए ँउपलब्ध हैं। बिगुल के प्रवशांक से लेकर नवम्बर 

2007 तक के सभी अंक भी वेबसाइट पर क्रमशः उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 
मज़दर बिगुल का हर नया अंक प्रकाशित होत ही वेबसाइट पर नि:शुल्क 

पढ़ा जा सकता है। 
आप इस फ़े सबुक पेज के ज़रिेये भी ‘मज़दर बिगुल’ से जुड़ सकते हैं :

www.facebook.com/MazdoorBigul

1. ‘मज़दर बिगुल’ ‍व्यापक मेहनतकश आबादी के बीच क्रान्तिकारी 
राजनीतिक शिक्षक और प्रचारक का काम करेगा। यह मज़दरों के बीच 
क्रान्तिकारी वैज्ञानिक विचारधारा का प्रचार करेगा और सच्ची सर्वहारा ससं्कृति  
का प्रचार करेगा। यह दुनिया की क्रान्तियों के इतिहास और शिक्षाओ ंसे, अपने 
देश के वर्ग सघंर्षों और मज़दर आन्दोलन के इतिहास और सबक़ से मज़दर वर्ग 
को परिचित करायेगा तथा तमाम पूजँीवादी अफ़वाहों-कुप्रचारों का भण्डाफोड़ 
करेगा। 

2. ‘मज़दर बिगुल’ भारतीय क्रान्ति के स्वरूप, रास्ते और समस्याओ ंके बारे 
में क्रान्तिकारी कम्युनिस्टों के बीच जारी बहसों को नियमित रूप से छापेगा और 
‘बिगुल’ देश और दुनिया की राजनीतिक घटनाओ ंऔर आर्थिक स्थितियों के 
सही विश्लेषण से मज़दर वर्ग को शिक्षित करने का काम करेगा। 

3. ‘मज़दर बिगुल’ स्वयं ऐसी बहसें लगातार चलायेगा ताकि मज़दरों 
की राजनीतिक शिक्षा हो तथा वे सही लाइन की सोच-समझ से लैस होकर 
क्रान्तिकारी पार्टी के बनने की प्रक्रिया में शामिल हो सकें  और व्यवहार में सही 
लाइन के सत्यापन का आधार तैयार हो। 

4. ‘मज़दर बिगुल’ मज़दर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार और शिक्षा की 
कार्रवाई चलाते हुए सर्वहारा क्रान्ति के ऐतिहासिक मिशन से उसे परिचित 
करायेगा, उसे आर्थिक सघंर्षों के साथ ही राजनीतिक अधिकारों के लिए भी 
लड़ना सिखायेगा, दुअन्नी-चवन्नीवादी भूजाछोर “कम्युनिस्टों” और पूजँीवादी 
पार्टियों के दुमछल्ले या व्यक्तिवादी-अराजकतावादी ट्रेडयूनियनों से आगाह 
करते हुए उसे हर तरह के अर्थवाद और सधुारवाद से लड़ना सिखायेगा तथा उसे 
सच्ची क्रान्तिकारी चेतना से लैस करेगा। यह सर्वहारा की क़तारों से क्रान्तिकारी 
भर्ती के काम में सहयोगी बनेगा। 

5. ‘मज़दर बिगुल’ मज़दर वर्ग के क्रान्तिकारी शिक्षक, प्रचारक और 
आह्वानकर्ता के अतिरिक्त क्रान्तिकारी सगंठनकर्ता और आन्दोलनकर्ता की भी 
भूमिका निभायेगा। 

‘मज़दूर बिगुल’ का स्वरूप, उद्देश्य और ज़ि‍म्मेदारियाँ

प्रिय पाठको, 
बहुत से सदस्यों  को ‘मज़दूर बिगुल’ नियमित भेजा जा रहा है, लेकिन काफ़ी ़

समय से हमें उनकी ओर से न कोई जवाब मिला और न ही बकाया राशि। 
आपको बताने की ज़रूरत नही ंकि मज़दूरो ंका यह अख़बार लगातार आर्थिक 
समस्या के बीच ही निकालना होता है और इसे जारी रखने के लिए हमें आपके 
सहयोग की ज़रूरत है। अगर आपको ‘मज़दूर बिगुल’ का प्रकाशन ज़रूरी लगता 
है और आप इसके अकं पाते रहना चाहते हैं तो हमारा अनरुोध है कि आप कृपया 
जल्द से जल्द अपनी सदस्यता राशि भेज दें। आप हमें मनीआरॅ्डर भेज सकते हैं 
या सीधे बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। 

मनीआरॅ्डर के लिए पता :
मज़दूर बिगुल, द्वारा जनचेतना
डी-68, निरालानगर, लखनऊ-226020
बैंक खाते का विवरण : Mazdoor Bigul 
खाता संख्या : 0762002109003787, IFSC: PUNB0185400
पंजाब नेशनल बैंक, अलीगंज शाखा, लखनऊ

सदस्यता : वार्षिक : 70 रुपये (डाकख़र्च सहित); आजीवन : 2000 रुपये
मज़दूर बिगुल के बारे में किसी भी सूचना के लिए आप हमसे इन माध्यमो ं

से सम्पर्क  कर सकते हैं ः
फ़ोन : 0522-4108495, 9721481546, 9971196111
ईमेल : bigulakhbar@gmail.com 
फ़े सबुक : www.facebook.com/MazdoorBigul 

मज़दूर बिगुल
सम्पादकीय कार्यालय	 ः 69 ए-1, बाबा का पुरवा, पेपरमिल  
			    रोड, निशातगंज, लखनऊ-226006
			    फ़ोन: 8853093555
दिल्ली सम्पर्क		   ः बी-100, मुकुन्द विहार, करावलनगर, 
			    दिल्ली-90, फ़ोनः 011-64623928 
ईमेल			   ः bigulakhbar@gmail.com
मूल्य			   ः एक प्रति – 5/- रुपये 
	  		   वार्षिक – 70/- रुपये (डाक ख़र्च सहित)
			    आजीवन सदस्यता – 2000/- रुपये

क्या आप मज़दूर बिगुल के रिपोर्टर  बनेंगेे?
क्या आप चाहते हैं कि मज़दूरो ंके जीवन, उनके काम के हालात, उनकी 

समस्याओ ंऔर संघर्षों के बारे में आप जैसे देश के करोड़ों  मज़दूरो-ंकर्मचारियो ं
को और देश के आम नागरिको ंको पता चले? क्या आप चाहत ेहैं कि मज़दूरो ंकी 

ख़बरें जो हर मीडिया से ग़ायब रहती हैं, वे मज़दूरो ंके  
अपने अख़बार के ज़रिये लोगो ंतक पहुँचें?

तो कलम उठाइए और अपने कारख़ाने, दफ़्तर या बस्ती की रिपोर्टें, लेख,  
पत्र या सुझाव हमें भेजिए। 

‘मज़दर बिगुल’ आपका अपना अख़बार है। यह उन तमाम मेहनतकशों की आवाज़ है जिनकी 
बात इस देश के दर्जनों टीवी चैनलों और हज़ारों अख़बारों में कहीं सनुायी नहीं देती, मगर 

जिनकी मेहनत के बग़ैर यह देश एक दिन भी चल नहीं सकता।
आपको अगर टाइप करने में समस्या है तो काग़ज़ पर लिखकर उसकी फ़ोटो लेकर हमें 

व्हाट्सऐप पर भेज दीजिए। आप फ़ोन पर, व्हाट्सऐप पर या बिगुल के साथियों से मिलकर भी 
उन्हें जानकारियाँ दे सकते हैं। इसके बारे में कुछ भी जानने के लिए हमसे सम्पर्क  करिए या अपने 

इलाक़े  में ‘मज़दर बिगुल’  
बाँटने वाले साथियों से बात करिए। 

आप इन तरीक़ों  से अपनी बात हमारे तक पहुँचा सकते हैं :
डाक से भजेने का पता : मज़दूर बिगुल, द्वारा जनचेतना, डी-68, निरालानगर,  

लखनऊ-226020
ईमले से भजेने का पता : bigulakhbar@gmail.com 

व्हाटस्ऐप नम्बर : 9721481546
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“बरु्जुआ अख़बार पूँजी की विशाल राशियो ंके दम पर चलत ेहैं। मज़दूरो ंके  
अख़बार ख़ुद मज़दूरो ंद्वारा इकट्ठा किये गये पैसे से चलत ेहैं। ” – लेनिन

‘मज़दूर बिगलु’ मज़दूरों का अपना अख़बार ह।ै
यह आपकी नियमित आर्थिक मदद के बिना नहीं चल सकता। 

बिगुल के लिए सहयोग भेजिए/जुटाइए। 
सहयोग कूपन मँगाने के लिए मज़दूर बिगुल कार्यालय को लिखिए। 

शाहीन बाग़ में क्या कहा हमलावर ने? “यहाँ केवल 
हिन्दुओ ंकी चलेगी।”

तो सनुो हमलावर, अपने घर के किसी बच्चे को बड़े 
प्राइवेट स्कू ल में ले जाओ। साल भर का जितना तमु्हारे 
घर का बजट होगा, उतनी वहाँ महीने भर की फ़ीस होती 
ह।ै वहाँ से तमु्हें चलता कर दिया जायेगा। हिन्दुओ ंकी 
केवल वॉट्सऐप ग्रुप में चलती ह।ै

या ऐसा करना कि अगली बार घर में किसी को बड़ी 
बीमारी हो, तो बड़े प्राइवेट अस्पताल ले जाना। अगर 
हिन्दुओ ंकी चलती ह,ै तो डॉक्टर दौड़कर इलाज करेगा। 
लेकिन वहाँ गार्ड ही तमु्हें दौड़ा दगेा क्योंकि जितना पैसा 
तमुने जवान होने तक ख़र्च किया ह,ै उससे कई गनुा वहाँ 
एक ही बार के इलाज में ख़र्च हो जायेगा।

कहीं लिखकर रख लो। हिन्दुओ ंकी केवल वॉट्सऐप 
ग्रुप में चलती ह।ै बाक़ी हर जगह उसी की चलती ह ै
जिसके पास पैसा ह।ै

– सयुश सपु्रभ

बात उन दिनों की ह ैजब नरेन्द्र नागपरु विष विद्यालय 
की शाखा में पढ़ता था। शाखा में नरेन्द्र के गरुू थे पण्डित 

मोहन। एक दिन पण्डित मोहन ने नरेन्द्र से सवाल पछूा।
मोहन गरुू : अगर 1 आम के पेड़ पर 10 केले लगे हों 

और उनमें से 7 अमरूद तोड़ लिये तो कितने अगंरू बच?े
नरेन्द्र : गरुूजी, 9 हाथी बच।े
मोहन जी (परम ्उल्लास के साथ) : वाह भई वाह! 

क्या बात ह।ै शाबाश। लेकिन इतने कठिन सवाल का 
जवाब तझु ेकैसे पता चला?

नरेन्द्र : गरुूजी, क्यूंकि मैं आज लंच में गोभी की 
सब्ज़ी लाया हू।ँ

मोहन जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नरेन्द्र के साथ बैठे 
अमित को उठाया और बोले : बेटा अमित इस कहानी का 
सार और शिक्षा तो बताओ।

अमित : गरुूजी, प्रतिदिन ब्रश करना चाहिए नहीं तो 
पेट्रोल महगँा हो जायेगा।

आज भी नरेन्द्र, अमित और उनके भक्त सीएए और 
एनआरसी के फ़ायद ेइसी तरह बताते हैं।

– नवमीत 

फ़े सबुक की दनुिया से
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शिवम ऑटोटेक लिमिटेड, बिनोला 
के मज़दरूों व प्रबन्धन के बीच बीती 
17 जनवरी की रात उप श्रमआयकु्त 
की मध्यस्थता में समझौता हो गया। 
कारख़ाना प्रबन्धन तबादला व निलम्बित 
किये गये 18 श्रमिकों को काम पर वापस 
लेने के लिए तैयार हो गया। 

शिवम ऑटोटेक के मज़दरू पिछले 
लम्बे समय से अपना समझौता लाग ू
करवाने, श्रम क़ाननूों के उल्लंघन रोकने 
आदि मदु्दे को लेकर संघर्षरत थे। श्रमिक 
सितम्बर माह में लम्बे संघर्ष के बाद 
श्रम विभाग के समक्ष हुए समझौते को 
लाग ूकराने की माँग लागतार कारख़ाना 
प्रबन्धन से कर रह े थे। किन्तु, श्रमिकों 
की माँगों पर ध्यान दनेे के बजाय कम्पनी 
बदले की भावना से मज़दरूों के ऊपर 
कार्रवाई में लिप्त रही। कम्पनी ने यनूियन 
अध्यक्ष, महासचिव समते 15 मज़दरूों 
का तबादले के नाम पर गेट बन्द कर 
दिया। उसके बाद तीन अन्य श्रमिकों को 

निलम्बित कर दिया गया। कम्पनी के 
द्वारा की गयी इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ 
तबादला किये गये श्रमिक गडु़गांव स्थित 
लघ ुसचिवालय पर धरने पर बैठ गये। 

इस दरम्यान श्रम विभाग के समक्ष 
चले वार्ताओ ं के कई दौर में कम्पनी 
अड़ियल रवैय्या अपनाए रही। कम्पनी 
यनूियन को कमज़ोर करने के मक़सद 
से श्रमिकों को यनूियन बायपास कर 
अपनी माँगें रखने के लिए उकसाने लगी। 
किन्तु, श्रमिकों की एकता व जझुारूपन 
के सामने उसकी एक ना चली। बीती 7 
जनवरी को कम्पनी ने तालाबन्दी करने 
का प्रयास किया जिसके ख़िलाफ़ श्रमिक 
कारख़ाना परिसर में ही उत्पादन ठप्प 
करके बैठ गये। एक शिफ़्ट के श्रमिक 
कारख़ाने के अन्दर तो वहीं अन्य शिफ़्ट 
के श्रमिक कारख़ाना दरवाज़े पर तम्बू 
गाड़ कर बैठ गये। प्रबन्धन ने श्रमिकों को 
हटाने के लिए कई पैंतरे आज़माये, किन्तु 
श्रमिक परेू हौंसले के साथ ठण्ड में डटे 

रह।े कम्पनी ने प्रबन्धन के कर्मचारियों 
की मदद से उत्पादन जारी रखने का 
प्रयास किया, किन्तु ठेका श्रमिकों के 
स्थाई श्रमिकों के पक्ष में होने के कारण 
वह ऐसा कर पाने में असफल रही। 
आख़िरकार प्रबन्धन को श्रमिकों की 
एकता व जझुारूपन के आगे झकुकर 
यनूियन अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष 
समते 18 श्रमिक जिनका तबादला तथा 
निलम्बन के नाम पर गेट बन्द कर दिया 
गया था, उन्हें दबुारा काम पर वापस लेने 
के लिए तैयार होना पड़ा।

इस बीच होण्डा मोटरसाइकिल्स 
एण्ड स्कू टर्स से निकाले गये मज़दरूों का 
संघर्ष यह रिपोर्ट लिख ेजाने तक 80 दिन 
बाद भी जारी था। अनेक मशु्किलों के 
बावजदू मज़दरू परेू जझुारूपन के साथ 
अपना धरना जारी रख े हुए हैं। उन्हें 
इलाक़े  के तमाम मज़दरू साथियों की 
एकजटुता और सहयोग की ज़रूरत ह।ै

– बिगुल सवंाददाता

शिवम ऑटोटेक के मज़दूरो ंकी जीत मगर 
होण्‍डा के मज़दूरो ंका संघर्ष 80 दिन बाद भी जारी

अमित शाह ने परेू दशे में एनआरसी 
लाग ू करने की घोषणा कर दी मगर 
मोदी ने इसे झठू बता दिया। रावण दस 
सिरों से एक साथ बोलता था, मगर 
एक ही बात बोलता था। भाजपाइयों के 
अलग-अलग चहेरे अलग-अलग बात 
बोलते हैं मगर उनका गन्‍दा इरादा एक 
ही होता ह।ै 

सरकार अब कह रही ह ै कि 
एनआरसी लाग ूहोना ही नहीं ह,ै मगर 
भाजपा के नेता यहाँ-वहाँ न केवल 
एनआरसी का डर दिखा रह ेहैं, बल्कि 
कई जगहों पर अभी से अघोषित 
एनआरसी लाग ूहोना शरुू हो गया ह।ै 
कहने की ज़रूरत नहीं कि इसकी मार 
सबसे ज़्यादा ग़रीबों और मज़दरूों पर 
पड़ रही ह।ै

जनवरी में बेंगलरुु में एक मज़दरू 
बस्‍ती को बंगलादशेियों की बस्‍ती 
बताकर उजाड़ दिया गया। मज़दरू 
बस्ती के ख़िलाफ़ भाजपा सांसद ने 
शिकायत की थी। बस्‍ती के पास बने 
आलीशान अपार्टमेंट के लोगों को इन 
बस्तियों में रहने वाले लोग तो चाहिए 
थे ताकि वे उनके घरों में कम मज़दरूी पर 
काम करते रहें, लेकिन जब वे अपनी 
ऊँची खिड़कियों से बाहर दखेते थे तो 
ग़रीबों की गन्दी बस्तियाँ दखेकर उनका 
मडू ख़राब हो जाता था। इन्हीं लोगों ने 
जाकर भाजपा सांसद को उकसाया 
जिसे अपना साम्प्रदायिक‍ एजेण्डा परूा 
करने के लिए मुहँमाँगी मरुाद मिल 
गयी। हालाँकि उन सभी मज़दरूों के 
पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड जैसे 
काग़ज़ात थे लेकिन उनके पास हरे-हरे 
नोट नहीं थे। सो पलुिस ने उनके काग़ज़ों 
को दखेने की ज़हमत भी नहीं उठायी 
और सारे घरों को तोड़ दिया।

इसके कुछ ही दिनों बाद कर्नाटक के 

कोडाग ुशहर से ख़बर आयी कि पलुिस 
ने सारे प्रवासी मज़दरूों को दस्तावेज़ 
दिखाकर अपनी नागरिकता साबित 
करने को कहा ह।ै वहाँ पाँच हज़ार से 
भी ज़्यादा असमी बंगाली मज़दरू काम 
छोड़कर पलुिस थाने पर लाइन लगाकर 
काग़ज़ दिखाने पर मजबरू हो गये। 
पलुिस का कहना था कि अगर मज़दरू 
ख़ुद आकर काग़ज़ नहीं दिखायेंगे तो 
फ़रवरी तक छापे मारकर उन्‍हें पकड़ा 
जायेगा। ये हज़ारों प्रवासी कामगार, 
जिनमें ज़्यादातर कोडाग ुज़‍िले में कॉफ़ी 
बाग़ानों में कार्यरत थे, पिछली 23 
जनवरी को अपने पहचान दस्तावेज़ों के 
साथ पलुिस के सामने लाइन लगाने को 
मजबरू हुए।

हालाँकि ज़ि‍ला पलुिस ने दावा 
किया कि इस अभियान का नागरिकता 
के मदु्दे से कोई लेना-दनेा नहीं था, पर 
कोडाग ुमें मानवाधिकार कार्यकर्ताओ ं
ने कहा कि परूा अभियान पश्चिम 
बंगाल और असम के मसु्लिम 
प्रवासियों को डराने के लिए चलाया 
गया था।

यह ज़ि‍ला, जो भाजपा और 
आरएसएस का गढ़ ह,ै संसद में 
नागरिकता संशोधन अधिनियम 
(सीएए) पारित होने के बाद से ही 
तनाव में घिरा हुआ ह।ै यहाँ कई ऐसी 
घटनाए ँहुई हैं जिनमें संघ और भाजपा 
के कार्यकर्ताओ ं ने अपनी ओर से 
“बंगलादशेी घसुपैठियों” की पहचान 
करने के नाम पर मज़दरूों को डराया-
धमकाया।

21 जनवरी की दरे रात को बजरंग 
दल कार्यकर्ताओ ंकी भीड़ ने नेपोकोल ू
शहर में एक लॉज में घसुने की कोशिश 
की, जहाँ लगभग 20 प्रवासी मज़दरू रह 
रह ेथे। लॉज मालिक ने कहा कि भीड़ 

मज़दरूों को बाहर निकालना चाहती 
थी। स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप किया 
और उन्हें इमारत में प्रवेश करने से 
रोका, वरना कुछ भी हो सकता था।

स्‍थानीय मज़दरू कार्यकर्ताओ ं के 
अनसुार, “20 मज़दरूों में से 14 असम 
के बंगाली मसुलमान थे। इन सभी के 
पास एनआरसी के क़ाननूी दस्तावेज़ 
थे। बाक़ी बिहार के थे। लेकिन भीड़ को 
यह सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं 
थी। वे केवल उन्हें निशाना बनाने की 
कोशिश कर रह ेथे क्योंकि वे मसु्लिम 
थे। 

कोडाग ु में आरटीआई कार्यकर्ता, 
हारिस अब्दुल रहमान ने कहा कि 
पलुिस के पास मज़दरूों को बलुाने 
का कोई क़ाननूी आधार नहीं ह ै और 
यह कार्रवाई केवल मसुलमानों को 
डराने की कोशिश ह।ै उन्होंने कहा 
कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत 

सारे प्रवासी श्रमिक कार्यरत हैं। पलुिस 
केवल उन क्षेत्रों में ही क्यों जाती ह ै
जहाँ मसुलमान मज़दरू ज़्यादा हैं? 
हमने इसे बेंगलरुु में दखेा और अब 
यह कोडाग ु में भी हो फैल रहा ह।ै 
बेंगलरुु के अपार्टमेंट मालिकों की 
ही तरह कोडाग ु के फ़ार्म व बाग़ान 
मालिक भी चाहते हैं कि ये प्रवासी 
मज़दरू डरकर रहें। ऐसे में वे मज़दरू के 
तौर पर अपने वाजिब हक़ की माँग 
करने की हिम्मत ही नहीं कर पायेंगे।  
ये घटनाए ँअभी से संकेत द ेरही हैं कि 
आने वाले दिनों में अगर एनआरसी 
लाग ूहो गया तो दशे के करोड़ों आम 
लोगों को किन मसुीबतों का सामना 
करना पड़ेगा। नागरिकता साबित करने 
की इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा शिकार 
अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी 
समदुायों के महेनतकश लोग ही होंगे। 
उनमें भी जो प्रवासी हैं उनकी ज़ि‍न्दगी 

तो ग़ुलामों जैसी हो जायेगी।
अभी ही, उत्तर प्रदशे, बिहार, 

उड़ीसा, बंगाल आदि के प्रवासी 
मज़दरूों के ख़ि‍लाफ़ दशे के कई राज्यों 
में अक्‍सर ही नफ़रत फैलायी जाती 
ह।ै गजुरात, महाराष्‍ट्र से लेकर पंजाब 
तक में उन पर हमले किये जाते हैं, 
उन्‍हें मारा-पीटा और भगाया जाता ह।ै 
इस सबका मक़सद इन मज़दरूों को 
डराकर रखना होता ह ै ताकि वे कभी 
अपने वाजिब हक़ की माँग न कर सकें । 
ऐसे में अगर परेू दशे में एनआरसी लाग ू
करने की संघी योजना को रोका नहीं 
गया तो कल्‍पना की जा सकती ह ै कि 
ग़रीबों को किस तरह डर-डर कर जीना 
पड़ेगा। नागरिकता छिन जाने के डर से 
प्रवासी कामगार सिर झकुाकर मालिकों 
की मनमानी शर्तों पर काम करने के 
लिए मजबरू होंगे।

एनआरसी लागू नही ंहुआ पर ग़रीबो ंपर उसकी मार पड़नी शुरू भी हो गयी!
कर्नाटक में सैकड़ों  मज़दूरो ंके घर तोड़े गये, हज़ारो ंको नागरिकता सिद्ध करने के लिए थाने बुलाया

थाने के बाहर काग़ज़ दिखाने के लिए लाइन में लगे मज़दूर

कार्टू न कोना / बीबीसी वेबसाइट पर कीर्तीश का कार्टू न



4 मज़दूर बिगुल, फ़रवरी 2020

पिछले 6 वर्ष के दौरान मोदी 
और शाह की अगवुाई में दशेभर में 
एक बर्बर आतंक राज क़ायम किया 
गया था। मसुलमानों, दलितों, स्त्रियों 
के विरुद्ध बर्बर-वहशी अपराधों की 
बाढ़ आ गयी थी। भीड़ को उकसाकर 
न जाने कितने लोगों को पीट-पीटकर 
मौत के घाट उतार दिया गया। गनुहगारों 
को सज़ा दनेे के बजाय उनका बचाव 
किया गया, सरकार के मतं्रिगण 
हत्‍यारों का महिमामण्‍डन करते रह।े 
सरकार के जनविरोधी क़दमों पर 
आवाज़ उठाने वाले छात्रों-नौजवानों, 
मज़दरूों-किसानों, बदु्धिजीवियों, सभी 
का क्रू रता से दमन किया गया। झठेू 
आरोपों में लोगों को जेलों में क़ै द 
करके प्रताड़ित किया गया। आवाज़ 
उठाने वाले हर शख़्स पर सत्ता अपनी 
परूी ताक़त से टूट पड़ी ताकि समाज में 
कोई भी ज़बान खोलने की हिम्‍मत ही 
न कर सके।

हर मोर्चे पर बरुी तरह नाकाम यह 
सरकार जब सीएए क़ाननू लेकर आयी 
और अमित शाह बड़े अहकंार के साथ 
परेू दशे में एनआरसी लाग ू करने की 
घोषणा करते हुए घमू रह ेथे, तो भाजपा 
और संघ में किसी ने कल्‍पना भी नहीं 
की होगी कि दशे के अवाम से उनको 
ऐसा करारा जवाब मिलेगा। इसकी 
शरुुआत इस बार भी छात्रों-नौजवानों 
के प्रदर्शनों से हुई लेकिन जामिया 
मिलिया और अलीगढ़ मसु्लिम 
विश्‍वविद्यालय में नशृसं दमन की सारी 
सीमाए ँ पार कर दनेे के बाद सरकार 
को लग रहा था कि उसने प्रतिरोध को 
कुचल दिया ह।ै फिर 19 दिसम्‍बर को 
परेू दशे में प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदशे में 
योगी आदित्‍यनाथ की पलुिस ने दमन 
का ऐसा ताण्‍डव रचा जिसने अगं्रेज़ 
हुकूमत को भी मात कर दिया। 

इसी बीच जामिया पर दमन के 
विरोध में दिल्‍ली के शाहीन बाग़ में 
स्त्रियों का धरना शरुू हुआ जो आज 
एक ऐसा ताक़तवर आन्‍दोलन बन 
गया ह ै जिसने मोदी-शाह-योगी की 
रातों की नींद हराम कर दी ह।ै उन्‍हें 
सोते-जागते शाहीन बाग़ ही नज़र 
आता ह।ै बौखलाहट में वे पागलों की 
तरह शाहीन बाग़-शाहीन बाग़ की रट 
लगाये हुए हैं। आज दशे में 50 से भी 
ज़्यादा जगहों पर शाहीन बाग़ की तर्ज़ 
पर अनिश्चितकालीन दिनो-रात चलने 
वाले धरने जारी हैं जिनकी अगवुाई 
हर जगह औरतें कर रही हैं, और वही 
इनकी रक्षाकवच भी हैं।

इस आन्‍दोलन की सबसे बड़ी 
ताक़त महेनतकश औरतें हैं। भले ही 
मचंों पर उनके चहेरे कम नज़र आते हैं, 
तस्‍वीरों और वीडियो में वे सिर्फ़  दरू से 
या पषृ्‍ठभमूि में दिखायी दतेी हैं, लेकिन 
वे ही हैं जो सबसे निरन्‍तरता के साथ, 
सबसे बहादरुी के साथ और सबसे 
जझुारूपन के साथ मदैान में टिकी हुई 
हैं। चाह ेपलुिस के हमलों की आशकंा 
में धरनास्‍थल पर बड़ी तादाद में इकट्ठा 

होना हो या गिरफ़्तार साथियों को 
छुड़ाने के लिए थाने का घरेाव करना 
हो, वे ही सबसे आगे रहती हैं। खलेु 
आसमान के नीच ेरात-रात भर जागकर 
वे अपने धरने की अपने बच्‍चों की तरह 
हिफ़ाज़त करती हैं।

19 दिसम्बर के बाद से उत्तर प्रदशे 
में चले भयंकर दमनचक्र में कम से कम 
20 लोगों को मौत के घाट उतारने, 
बच्चों, औरतों और बजु़ुर्गों सहित 
सैकड़ों को शारीरिक और मानसिक 
तौर पर ज़ख़्मी करने, हज़ारों को जेल 
भजेने और सैकड़ों लोगों को करोड़ों 
की वसलूी के नोटिस भजेने के बाद 
योगी आदित्यनाथ की सरकार इस 
मगु़ालते में थी कि उसने लोगों की 
आवाज़ को हमशेा के लिए बन्द कर 
दिया ह,ै उनकी हिम्मत को तोड़ दिया 
ह।ै लेकिन कुछ ही दिनों में प्रदशे की 
जनता ने उनके इस गरुूर को ध्वस्त 
कर दिया। इलाहाबाद, कानपरु, बरेली 
आदि कई शहरों में महिलाओ ं की 
अगवुाई में शरुू हुए अनिश्चितकालीन 
धरनों के बाद पिछले शकु्रवार से 
लखनऊ के ऐतेिहासिक घण्टाघर 
के सामने भी धरना शरुू हो गया जो 
पलुिस और संघियों की तमाम घटिया 
चालों के बावजदू हर दिन नई ताक़त 
हासिल करता गया।

बरुी तरह बौखलाये हुए 
सत्ताधारियों और उनकी पलुिस ने 
किसी भी तरह से इस धरने को ख़त्म 
कराने के लिए हर घटिया हथकण्‍डा 
आज़मा लिया। बार-बार भारी पलुिस 
बल भजेकर उन्‍हें डराने की कोशिश की 
गयी। लखनऊ में पलुिस महिलाओ ंके 
कम्‍बल और दरियाँ तक छीन ले गयी। 
उनके आन्‍दोलन को बदनाम करने के 
लिए तमाम तरह के लांछन लगाये जा 
रह ेहैं। कहा जा रहा ह ैकि ये औरतें पाँच 
सौ रुपये रोज़ाना लेकर धरने में आती 
हैं, उन्‍हें मफु़्त बिरयानी मिल रही ह,ै 
पाकिस्‍तान से बड़े पैमाने पर पैसे आ 
रह े हैं। यह भी कहा गया कि भोली-
भाली औरतें बहका ली गयी हैं। मर्द 
रज़ाई ओढ़कर सो रह ेहैं और औरतों 
को चौराह-ेचौराह ेपर बैठा रह ेहैं। ये सड़े 
दिमाग़ों वाले संघी औरतों के बारे में 
यही सोच सकते हैं कि उनकी अपनी 
कोई सोच-समझ नहीं होती और वे 
केवल मर्दों के कहने पर चलती हैं।

जिस भी प्रदर्शन में महिलाए ँ
बढ़चढ़कर भाग लेती हैं, उसमें कई 
महिलाए ँ अपने बच्चों के साथ ही 
आती हैं चाह े नर्मदा आन्दोलन हो, 
किसानों के मार्च हों या निर्माण मज़दरूों 
के आन्दोलन हों। शाहीन बाग़ से लेकर 
लखनऊ तक के धरनों में भी अनेक 
महिलाए ँ बच्चों के साथ आती हैं। 
कई जगहों पर वॉलण्टियर इन बच्चों 
को पढ़ाते हैं, उनके साथ खलेते हैं 
और उनका ख़याल रखते हैं। मगर 
आन्दोलन को बदनाम करने के लिए 
मीडिया में पहले भी ऐसी ख़बरें चलायी 
जाती रही हैं कि "फ़िलिस्तीन की तर्ज़ 

पर" बच्चों का "इस्तेमाल" किया जा 
रहा ह।ै बच‍्चों को प्रदर्शन में लाने पर 
क़ाननूी नोटिस भजेे जा रह े हैं। जब 
पलुिस ने परेू उत्तर प्रदशे में बच्चों पर 
बर्बर अत्याचार किये थे तब इनकी 
ज़बुान से एक लफ़्ज़ नहीं निकला था। 
जब मज़ुफ़्फ़रनगर में मदरसे के दर्जनों 
बच्चों के साथ पलुिस हिरासत में 
यौन अत्याचार की ख़बरें आयी थीं 
तब इनके मुहँ पर ताला पड़ गया था। 
अभी कर्नाटक में सीएए के विरोध में 
नाटक में भाग लेने वाले बच्‍चों और 
उनकी माँओ ंपर दशेद्रोह का मकु़दमा 
करने वाले ये हवैान किसी-न-किसी 
तरह स्त्रियों की हिम्‍मत को तोड़ दनेा 
चाहते हैं।

मगर शाहीन बाग़ से लेकर घण्टाघर 
तक ये बच्चे ज़िन्दगी के जो सबक़ 
सीख रह े हैं वह कोई स्कू ल-कॉलेज 
नहीं सिखा सकता। वे सिर्फ़  नारे और 
गीत ही नहीं सीख रह े हैं, वे दोस्ती, 
साझदेारी और सामहूिकता भी सीख 
रह े हैं। उनकी दनुिया बड़ी हो रही ह।ै 
उन्हें दर्जनों भइया, दीदी, मौसियाँ और 
नानियाँ मिल गयी हैं। वे जान रह ेहैं कि 
उनकी माए ँऔर दीदियाँ और दादियाँ 
जो सरदी में बाहर निकलने पर डाँटती 
थीं, आज ख़दु रात-रात भर सरदी में 
बाहर बैठी हैं क्योंकि ग़लत के ख़िलाफ़ 
सही की लड़ाई लड़ना और उसके लिए 
तकलीफ़ें  उठाना अच्छी बात ह।ै

जैसाकि एक अख़बार ने अपने 
शीर्षक में लिखा था, ये महिलाए ँदशे 
के “सबसे घटिया लोगों” से लड़ रही 
हैं। मगर इन नीच लोगों को इस बात का 
अहसास नहीं था कि उनका मकु़ाबला 
अब तक की सबसे जझुारू, सबसे 
मखुर, सबसे एकजटु और सबसे सचते 
स्त्रियों से हुआ ह ैजिनके साथ इस दशे 
के करोडों यवुा और आम नागरिक भी 
उठ खड़े हुए हैं। संघियों और उनकी 
सरकारों को इन्‍होंने नाकों चने चबवा 
दिये हैं।

बड़ी संख्‍या में ऐसी औरतें आज 
सड़कों पर हैं जिनके लिए घरों की 
चौखट लाँघना भी मशु्किल था। वे 
जानती हैं कि इस बार सरकार ने उनके 
वजदू पर ही हमला किया ह।ै आम 
महेनतकश औरतों के साथ ही बड़े 
पैमाने पर पढ़ी-लिखी यवुा स्त्रियाँ भी 
सड़कों पर उतरी हैं। वे अदभ्तु स्‍पष्‍टता 
और मखुरता के साथ, और बेहद 
प्रखरता के साथ अपनी बातों को रख 
रही हैं। उतनी राजनीतिक चतेना दखेते 
ही बनती ह।ै उनके जझुारूपन और 
हिम्‍मत के पीछे बरसों से दबा हुआ 
आक्रोश भी ह ैऔर इस बात की समझ 
भी कि संघ और भाजपा जैसा समाज 
बनाना चाहते हैं उसमें आज़ाद औरत 
के लिए कोई जगह नहीं ह।ै

शाहीन बाग़ से शुरू हुई लड़ाई 
आगे कहाँ तक जायेगी, इस बात 
का फ़ै सला अभी होना है। लेकिन 
यह तो तय है कि मोदी-शाह का 
आतंक राज ध्‍वस्‍त हो चुका है। 

देश में स्त्रियो ंकी इस सबसे बड़ी 
राजनीतिक गोलबन्दी की असली 

ताक़त हैं मेहनतकश औरतें! 

भाजपा शासन के आतंक को ध्‍वस्‍त कर दिया है औरतो ंके आन्‍दोलन ने!

लहर
मैं हुआ करती थी एक ठण्डी, पतली धारा 

बहती हुई जंगलों, 
पर्वतों और वादियों में 

मैंने जाना कि 
ठहरा हुआ पानी भीतर से मर जाता ह ै

मैंने जाना कि 
समदु्र की लहरों से मिलना 

नन्‍ही धाराओ ंको नयी ज़ि‍न्‍दगी दतेा ह ै
न तो लम्‍बा रास्‍ता, न गहरे खड्ड 

न रुक जाने का लालच 
रोक सके मझु ेबहते जाने से 

अब मैं जा मिली हू ँअन्‍तहीन लहरों स े
संघर्ष में मरेा अस्तित्‍व ह ै

और मरेा आराम ह ै– मरेी मौत

– मर्ज़ि‍एह ओस्कोई 
(ईरानी क्रान्तिकारी कवयित्री जिनकी शाह-ईरान के एजेंटों ने 

 हत्या कर दी थी)



मज़दूर बिगुल, फ़रवरी 2020 5

– रूपा
राष्‍ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्‍यूरो 

(एनसीआरबी) के आकँड़ों के 
मतुाबिक 2018 में हर दिन औसतन 
35 बेरोज़गारों और स्वरोज़गार से 
जडु़े 36 लोगों ने ख़ुदकुशी की। कुल 
मिलाकर 2018 में बेरोज़गार और 
स्वरोज़गार से जडु़े 26,085 लोगों ने 
जीवन से निराश होकर आत्महत्या कर 
ली! 

हर साल दो करोड़ लोगों को 
रोज़गार दनेे का जमुला उछालकर 
2014 में सत्ता में आयी मोदी सरकार 
के कारनामों से रोज़गार बढ़ने के बजाय 
लगातार घटता गया ह।ै बेरोज़गारी 
पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चकुी 
ह।ै इस सरकार के पास अब लोगों को 
दनेे के लिए जमुले भी नहीं रह गये हैं। 
वे सिर्फ़  इस दशे के आम नौजवानों में 
नफ़रत का ज़हर भरकर उनके हाथों में 
कट्टे, बम और त्रिशलू थमाकर अपना 
उल्लू सीधा करना जानते हैं। संघ और 
भाजपा के सारे नेताओ ंके बच्‍चों का 
तो भविष्‍य सरुक्षित ह,ै मगर वे जो 
दशे बना रह े हैं, उसमें ग़रीबों और 
महेनतकशों के बच्‍चे सड़कों पर जतेू 
घिस रह ेहैं और निराशा में अपनी जान 
द ेरह ेहैं।

टेलिकॉम सेक्टर से लेकर रेलवे, 
बैंक हर जगह नौकरियाँ छीनी जा रहीं 
हैं और रह-ेसह ेपदों को भी ख़त्म करने 
की कवायदें चल रहीं हैं। सरकार की 
परूी कोशिश ह ै कि सभी सार्वजनिक 
उपक्रमों को जर्जर अवस्था में पहुचँाकर 
उन्हें निजी हाथों में सौंप दिया जाय। ऐसे 
में साफ ह ै कि बेरोज़गारी और छँटनी 
की मार अब निजी और सार्वजनिक 
क्षेत्र के सभी कर्मचारियों पर और भी 
तेज़ी से पड़ने वाली ह।ै 

जनवरी 2019 में एक रिपोर्ट 
आयी थी कि भारत में बेरोज़गारी दर 
6.1 फीसदी हो गई ह ैऔर यह पिछले 
45 सालों में सबसे ज्यादा ह।ै दिसम्बर 
2019 में यही आकँड़ा 6.1 से 7.6 
फीसद हो गया। इसका साफ़ मतलब ह ै
कि जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 
के बीच लाखों लोगों का रोज़गार छिन 
गया।  

पिछले 5 सालों में दशे के 
प्रमखु सेक्टरों, जैसे टेक्सटाइल, 
ऑटोमोबाइल, टेलिकॉम, नग और 
आभषूण, रियल एस्टेट, विमानन 
और बैंकिग से 3.64 करोड़ लोगों की 
नौकरियाँ चली गयीं। सबसे ज्यादा 
3.5 करोड़ नौकरियाँ टेक्सटाइल 
सेक्टर में गयीं। इसके अलावा नग और 
आभषूण में 5 लाख, ऑटो सेक्टर में 
2.30 लाख, बैंकिग में 3.15 लाख, 
टेलिकॉम में 90 हज़ार, रियल एस्टेट में 

2.7 लाख और विमानन में 20 हज़ार 
नौकरियाँ गयी हैं। 

दसूरे सेक्टरों की हालत भी 
कुछ ऐसी ही ह।ै अर्थव्यवस्था के 
लिए महत्वपरू्ण और बड़ी संख्‍या में 
रोज़गार पैदा करने वाले सबसे अहम 8 
औद्योगिक क्षेत्रों में विकास दर पिछले 
नवम्बर में शनू्य से भी नीच ेचली गयी। 
ऐसे में रोज़गार कहाँ से पैदा होगा। 
खतेी के लगातार गम्भीर होते संकट के 
कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को 
रोज़गार नहीं मिल रहा ह।ै मनरेगा के 
बजट में कटौती के चलते इस योजना 
से भी लोगों को कम काम मिल पा रहा 
ह।ै

मोदी सरकार नये रोज़गार 
सजृन के चाह े जितनी लफ़्फ़ाजी करे 
वास्तविकता ये ह ै कि सार्वजनिक 
क्षेत्रों में नई भर्तियां परूी तरह से रोक 
दी गयी हैं, जिसकी वजह से पहले से 
कार्यरत कर्मचारियों पर काम का बोझ 
दगुना हो गया ह।ै खाली पदों को भरने 
के बजाय बाहर के लोगों से ठेके पर 
काम कराया जा रहा ह।ै रिटायर होने 
वाले कर्मचारियों को फिर से कम वेतन 
पर सरकारी विभागों में काम करने को 
मज़बरू किया जा रहा ह।ै निजी और 
सरकारी विभागों में तेज़ी से छँटनी की 
प्रक्रिया शरुू हो गयी ह।ै अभी-अभी 
बीएसएनएल से हज़ारों कर्मचारियों को 
जबरन वीआरएस दकेर रिटायर कर 
दिया गया ह।ै

सीएमआई की रिपोर्ट के अनसुार 
दिसम्बर 2017 में दशे में 40.79 
करोड़ रोज़गार थे जो कि दिसम्बर 
2018 में घटकर 39.7 करोड़ रह गये। 
मात्र एक साल के अन्दर एक करोड़ 
10 लाख रोज़गार खत्म कर दिये गये। 

आज बेरोज़गारी दशे का सबसे 
बड़ा मदु्दा ह,ै दशे में करीब एक-तिहाई 
लोग बेरोज़गार हैं लेकिन मोदी सरकार 
के पास इस पर कोई योजना नहीं ह।ै 
यह बात फ़रवरी 2020 के बजट 
में भी सामने आ चकुी ह।ै वित्त मतं्री 
निर्मला सीतारमण ने अपने 162 मिनट 
के बजटीय भाषण में बेरोज़गारी जैसे 
अहम ्मदु्दे को लेकर कोई ख़ास बात 
नहीं की और ना ही कोई योजना रखी। 
नौकरियाँ दनेे के नाम पर लघ,ु सकू्ष्म 
और मध्‍यम उद्योगों और स्टार्टअप 
को ज़्यादा सहूलियतें दकेर रोज़गार 
सजृन बढ़ाने के जमुले भर उछाले गये। 
कुल मिलाकर मोदी सरकार नये बजट 
में भी प्रीपेड मीटर, स्मार्ट सिटी और 
पीपीपी मॉडल जैसे झनुझनुों को जनता 
के हाथ में थमा कर बाक़ी अहम मदु्दों 
से ध्यान भटकाने का ही काम करती 
रही। लेकिन निजी कम्पनियों का खास 
ख्याल रखा गया इस बजट में और 

साथ ही मोदी की सरुक्षा का भी। तभी 
तो प्रधानमतं्री की एसपीजी सरुक्षा का 
खर्च 540 करोड़ से बढ़ाकर 600 
करोड़ कर दिया गया। 

जिस दशे का यवुा बेरोज़गारी में 
दर-दर भटक रहा हो, हर दिन 35 यवुा 
बेरोज़गारी से तंग आकर जान द ेरह ेहों, 
ऐसे दशे में यवुाओ ंको रोज़गार महुयैा 
कराने और बेरोज़गारी भत्ता दनेे के 
बजाय प्रधानमतं्री की सरुक्षा पर जनता 
का पैसा पानी की तरह बहाया जाये ये 
अपने आप में बहुत बड़ा सवाल ह।ै 

दनुिया का सबसे यवुा दशे कह े
जाने वाले भारत की हालत ये ह ै कि 
यहाँ यवुाओ ंकी उर्जा और क्षमता का 
कोई मोल नहीं। किसी दशे के लिए 
ये बहुत गौरव की बात होनी चाहिए 
कि वहाँ सबसे ज़्यादा यवुा आबादी 
ह,ै लेकिन हमारे यहाँ यवुा को दर-दर 
की ठोकरें, हताशा, झठेू वादों और 
ख़ुदकुशी करने के हालात के सिवा 
क्या मिलता ह?ै 

दशे के यवुाओ ंको बेहतर शिक्षा, 
बेहतर स्वास्थ्य सवुिधाए ँऔर रोज़गार 
मिले तो उनकी क्षमताए ँ दशे को 
तरक़्क़ी की राह पर ले जाती हैं। लेकिन 
एक फ़ासीवादी सरकार से ऐसी उम्मीद 
करना नासमझी ह।ै 

आज मोदी सरकार के पास 
बेरोज़गारी का कोई समाधान नहीं ह।ै 
इसलिए आज एनआरसी, सीएए और 
एनपीआर जैसे नकली मदु्दों को उभारा 
जा रहा ह।ै सोचने वाली बात ये ह ैकि 
जहाँ इस दशे की आबादी को शिक्षा, 
रोज़गार जैसे बनुियादी मदु्दों के लिए 
सड़कों पर उतरना चाहिए वहाँ आज 
दशे की महिलाए,ँ बच्चे और नौजवान 
एनआरसी, सीएए और एनपीआर के 
ख़ि‍लाफ़ अपने वजदू के लिए लड़ने पर 
मजबरू कर दिये गये हैं। 

दशे में ज्यों-ज्यों आर्थिक संकट 
गहराता जा रहा ह ैरोज़गार की हालत 
बद से बदतर होती जा रही ह।ै  हमें 
यह भी ध्‍यान रखना होगा कि इसका 
समाधान निजीकरण नहीं ह ै और ना 
ही इसका निदान पूँजीवादी व्यवस्था 
के पास ह।ै छँटनी, तालाबन्दी और 
बेरोज़गारी को बनाये रखने की प्रक्रिया 
पूँजीवाद के बने रहने की शर्त ह।ै यह 
आर्थिक संकट पूँजीवाद का ढाँचागत 
संकट ह ैऔर यह पूँजीवाद के ख़ात्मे 
के साथ ही जायेगा। इसलिए रोज़गार 
के हक़ की लड़ाई के साथ-साथ इस 
व्यवस्था को बदलने की लड़ाई को भी 
तेज़ करने की ज़रूरत ह।ै

 
 
         

बेरोज़गारी का दानव लील रहा है  
यवुा ज़ि‍न्दगि‍याँ

हर दिन 35 बेरोज़गार नौजवान कर रहे हैं आत्महत्‍या!‍

अगर तुम यवुा हो! - तीन
जहा ँस्पन्दित हो रहा है बसन्त

हिसं्र हेमन्त और सुनसान शिशिर में
वहा ँहै तुम्हारी जगह
अगर तुम यवुा हो!

जहा ँबज रही है भविष्य-सिम्फ़नी
जहा ँस्वप्न-खोजी यात्राएँ कर रहे हैं

जहा ँढाली जा रही हैं आगत की साहसिक परियोजनाएँ,
स्मृतिया ँजहा ँईंधन हैं,

लुहार की भाथी की कलेजे में भरी
बेचैन गर्म हवा जहा ँज़िन्दगी को रफ़्तार दे रही है,

वहा ँतुम्हें होना है
अगर तुम यवुा हो!

जहा ँदर-बदर हो रही है ज़िन्दगी,
जहा ँहत्या हो रही है जीवित शब्दों  की

और आवाज़ों  को कैद-तनहाई की
सजा सुनायी जा रही है,

जहा ँनिर्वासित वनस्पतिया ँहैं
और काली तपती चट्टानें हैं,

वहा ँतुम्हारी प्रतीक्षा है
अगर तुम यवुा हो!

जहा ँसंकल्पों  के बैरिकेड खड़े हो रहे हैं
जहा ँसमझ की बंकरें खदु रही हैं

जहा ँचुनौतियो ंके परचम लहराये जा रहे हैं
वहा ँतुम्हारी तैनाती है
अगर तुम यवुा हो।

अगर तुम यवुा हो - छह
जब तुम्हें होना है

हमारे इस ऊर्जस्वी, सम्भावनासम्पन्न,
लेकिन अधेँरे, अभागे देश में
एक योद्धा शिल्पी की तरह

और रोशनी की एक चटाई बुननी है
और आग और पानी और फूलो ंऔर पुरातन पत्थरो ंसे

बच्चों  का सपनाघर बनाना है,
तुम सुस्ता रहे हो

एक बूढ़े बरगद के नीचे
अपने सपनो ंके लिए एक गहरी कब्र खोदने के बाद।

... ... ...
तुम हो प्यार और सौन्दर्य और नैसर्गिकता की

निष्कपट कामना,
तुम हो स्मृतियो ंऔर स्वप्नों  का द्वन्द्व,

तुम हो वीर शहीदो ंके जीवन के वे दिन
जिन्हें वे जी न सके।

इस अधेँरे, उमस भरे कारागृह में
तुम हो उजाले की खि‍ड़किया,ँ

अगर तुम यवुा हो!
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आरएसएस और उसकी पार्टी, यानी 
भाजपा, इस समय दशेभक्ति के सबसे 
बड़े ठेकेदार बने हुए हैं। मोदी सरकार की 
कारगजु़ारियों के ख़ि‍लाफ़ अगर इस दशे का 
कोई भी नागरिक आवाज़ उठाता ह,ै तो उसे 
“दशेद्रोही” करार दिया जाता ह।ै मगर ख़ुद 
इनकी दशेभक्ति की सच्‍चाई क्‍या ह?ै पिछले 
छह वर्षों में मोदी सरकार ने किस तरह से दशे 
की जनता के ख़ि‍लाफ़ काम किया ह,ै और किस 
तरह से मटुद्यठीभर दशेी-विदशेी पूँजीपतियों के 
हाथों इस दशे की सम्‍पदा को बेचा ह,ै उसकी 
बात तो हम करते ही रह ेहैं। मगर आज बात-
बात पर दशेभक्ति का प्रमाण-पत्र बाँटने वाले 
संघ-भाजपा गिरोह की असलियत जानने के 
लिए हमें एक बार स्वतन्त्रता आन्दोलन में 
इनकी करततूों के इतिहास पर भी नज़र डाल 
लेनी चाहिए।

स्वतन्त्रता आन्दोलन से आरएसएस का 
विश्वासघात

1925 में विजयदशमी के दिन अपनी 
स्थापना से लेकर 1947 तक सघं ने अंग्रेजों 
के खिलाफ चँू तक नहीं किया। जब अंग्रेजों 
के खिलाफ देश की जनता लड़ रही थी तब 
सघंी लोगों को लाठियाँ भाँजना सिखा रहे 
थे और वह भी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं 
बल्कि अपने ही देशभाइयों के खिलाफ़। 
आरएसएस के संस्थापक सरसंघचालक केशव 
बलिराम हडेगेवार, दसूरे सरसंघचालक एम- 
एस- गोलवलकर और हिन्दुत्व के प्रचारक 
विनायक दामोदर सावरकर ने आजादी की 
लड़ाई से लगातार अपने को दरू रखा। यही नहीं 
जब भगतसिंह और उनके साथी अगं्रेज सरकार 
से यह माँग कर रह ेथे कि उन्हें फाँसी नहीं बल्कि 
गोली से उड़ा दिया जाये तब सावरकर अगं्रेजी 
हुकूमत को माफ़ीनाम े पर माफ़ीनाम े लिख 
रह े थे। जब दशे में लाखों लोगों की चतेना में 
आज़ादी की लड़ाई में शरीक होने का विचार 
सबसे प्रमखु था, उस समय आरएसएस ने न 
तो स्वतंत्रता आन्दोलन में भागीदारी की और 
न ही भागीदारी करने की चाहत रखने वालों 
को ही प्रोत्साहित किया। संघ के कार्यकर्ता 
और भतूपरू्व प्रधानमतं्री अटलबिहारी तो गोरी 
हुकूमत का विरोध करने वालों की मखुबिरी में 
शामिल थे। सोचने वाली बात है कि आज 

इन्हें लोगों को देशभक्ति के प्रमाणपत्र 
बाँटने का ठेका किसने दे दिया?

आरएसएस की आजादी के संघर्ष से 
विश्वासघात को समझने के लिए हम एक बार 
उसी के नेताओ ंके लेखन और भाषणों को दखेें। 
असहयोग आन्दोलन (1920-21) भारत की 
आजादी में एक बड़ा आन्दोलन था जिसने एक 
बार दशे की जनता की आजादी की चाह को 
मखुर अभिव्यक्ति दी लेकिन ‘गरुूजी’ के नाम 
से जाने जाने वाले सरसंघचालक गोलवलकर 
इस संघर्ष में शामिल नौजवानों के पक्ष की जगह 
काननू और व्यवस्था की चितंा जाहिर करते 
हैं। जैसे कोई अगं्रेज अधिकारी या शासक की 
चिन्ता हो। वह कहते हैं:
‘संघर्ष के बरेु परिणाम हुआ ही करते 

हैं। 1920-21 के आन्दोलन (असहयोग 
आन्दोलन) के बाद लड़कों नें उद्दण्ड होना 
आरम्भ किया, यह नेताओ ंपर कीचड़ उछालने 
का प्रयास नहीं ह।ै परन्तु संघर्ष के बाद उत्पन्न 
होने वाले ये अनिवार्य परिणाम हैं। बात इतनी 
ही ह ै कि उन परिणामों को काब ू में रखने के 
लिए हम ठीक व्यवस्था नहीं कर पाये। सन ्
1942 के बाद तो काननू का विचार करने की 
आवश्यकता ही नहीं, ऐसा प्रायः लोग सोचने 
लगे’। (‘श्री गरुूजी समग्र दर्शन’, खडं-4,पषृ्ठ 
41,भारतीय विचार साधना, नागपरु, 1981)

गोलवलकर  के अनसुार  ‘संघर्ष के परिणाम 
बरेु’ ही होते हैं। तो क्या भारतीय जनता आजादी 
के लिए संघर्ष नहीं करती? अपने ऊपर जलु्म 
ढाहने वाले काननूों के प्रति भारतीय नौजवान 
चपु बैठते? उनका सम्मान करते? अगं्रेजों के 
काननू और व्यवस्था की चिन्ता करने वाले 
गोलवलकर कम से कम यही राय रखते हैं। 
गोलवलकर ने संघ की स्वतन्त्रता आन्दोलन 
से अलग रहने की नीति पर मसु्तैदी से अमल 
किया। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के 
समय भी उन्होनें यही रुख अपनायाः

‘1942 में भी अनेकों के मन में तीव्र 
आन्दोलन था। उस समय भी संघ का नित्य कार्य 
चलता रहा। प्रत्यक्ष रूप से संघ ने कुछ न करने 
का संकल्प किया। परंत ुसंघ के स्वयंसेवकों के 
मन में उथल-पथुल चल ही रही थी। संघ यह 
अकर्मण्य लोगों की संस्था ह,ै इनकी बातों में 
कुछ अर्थ नहीं, ऐसा केवल बाहर के लोगों ने ही 
नहीं, कई अपने स्वयंसेवकों ने भी कहा। वे बड़े 

रुष्ट भी हुए।’ (‘श्री गरुूजी समग्र दर्शन’, खडं-
4, पषृ्ठ 40, भारतीय विचार साधना, नागपरु, 
1981)

1942 के आन्दोलन के समय गोलवलकर 
संघ संचालक थे। जब दशे की जनता का 
दशेप्रेम, आजादी के संघर्ष में अपना सबकुछ 
बलिदान करने की तीव्र इच्छा थी। लोग गलुामी 
की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने के लिए 
लड़ रह े थे तो संघ ने क्या किया? ‘सघं ने 
कुछ न करने का सकंल्प किया’। क्योंकि 
अंग्रेज भक्ति ही उनकी देशभक्ति थी। 9 
मार्च 1960 को इदंौर, मध्यप्रदशे में आरएसएस 
के कार्यकर्ताओ ंकी एक बैठक को सम्बोधित 
करते हुए गोलवलकर ने कहाः

“नित्यकर्म में सदवै  संलग्न रहने के विचार 
की आवश्यकता का और भी एक कारण ह।ै 
समय-समय पर दशे में उत्पन्न परिस्थितियों के 
कारण मन में बहुत उथल-पथुल होती ही रहती 
ह।ै सन ् 1942 में ऐसी उथल-पथुल हुई थी। 
उसके पहले सन ् 1930-31 में भी आन्दोलन 
हुआ था। उस समय कई लोग डाक्टर जी 
(हडेगेवार) के पास गये थे। इस ‘शिष्टमडंल’ ने 
डाक्टर जी से अनरुोध किया कि इस आन्दोलन 
से स्वातंत्र्य मिल जायेगा और संघ को पीछे 
नहीं रहना चाहिए। उस समय एक सज्जन ने 
जब डाक्टर जी से कहा कि वे जेल जाने के 
लिए तैयार हैं, तो डाक्टर जी ने कहा – “जरूर 
जाओ। लेकिन पीछे आपके परिवार को कौन 
चलायेगा ?’’ उस सज्जन ने बताया- ‘दो साल 
तक केवल परिवार चलाने के लिए ही नहीं 
तो आवश्यकता अनसुार जरु्माना भरने की भी 
पर्याप्त व्यवस्था उन्होंने कर रखी ह।ै’ तो डाक्टर 
जी ने कहा, ‘आपने परूी व्यवस्था कर रखी ह ै
तो अब दो साल के लिए संघ का ही कार्य करने 
के लिए निकलो।’ घर जाने के बाद वह सज्जन 
न जेल गये न संघ का कार्य करने के लिए बाहर 
निकले।’’ (श्री गरुूजी समग्र दर्शन’, खडं-4, 
पषृ्ठ 39-40, भारतीय विचार साधना, नागपरु, 
1981)

दरअसल आरएसएस के ससं्थापक 
हेडगेवार, गोलवलकर या  ‘हिन्दुत्व’ के 
प्रचारक इस गिरोह का कोई भी नेता हो 
उसने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की 
लड़ाई में एक ओर तो खुद भाग नहीं लिया 
वहीं दूसरी ओर उन्होंने आम भारतीय को 

भी जो इनके सम्पर्क  में था अपनी तरफ 
से पूरी कोशिश की कि वह अंग्रेजों के 
खिलाफ स्वतन्त्रता आन्दोलन में शरीक न 
ही हो। हडेगेवार ने एक बार संघ की तरफ से 
नहीं परंत ुव्यक्तिगत रूप से नमक सत्याग्रह में 
भाग लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने आजादी 
के लिए चल रह ेकिसी संघर्ष में भाग नहीं लिया। 
गोलवलकर अगं्रेज शासकों को विजेता मानते 
थे और उनकी दृष्टि में विजेताओ ंका विरोध न 
करके उनके साथ अपनापन रखना चाहिए।

“एक बार एक प्रतिष्ठित वदृ्ध सज्जन अपनी 
शाखा में आये। वह संघ के स्वयंसेवकों के लिए 
एक नतून सन्देश लाये थे। उनको शाखा के स्वयं 
सेवकों के सम्मुख बोलने का अवसर दिया गया 
तो अत्यन्त ओजस्वी स्वर में वे बोले- ‘अब 
तो केवल एक काम करो। अगं्रेजों को पकड़ो 
और मार-मार कर निकाल बाहर करो। इसके 
पश्चात फिर दखेा जायेगा।’ इतना ही कहकर 
बैठ गए। इस विचारधारा के पीछे ह-ै राज्यसत्ता 
के प्रति द्वेष तथा क्षोभ की भावना एवं द्वेषमलूक 
प्रतिक्रियात्मक प्रवतृ्ति। आज की राजनैतिक 
भावविपन्नता का यही दरु्गुण ह ै कि उसका 
आधार ह ै प्रतिक्रिया, द्वेष तथा क्षोभ, और 
अपनापन छोड़कर विजेताओ ं का विरोध।” 
(‘श्री गरुूजी समग्र दर्शन’, खडं-4, पषृ्ठ 109-
110, भारतीय विचार साधना, नागपरु, 1981)

गोलवलकर की नजर में, जो कि आरएसएस 
के ‘दार्शनिक- गरुू’ की तरह माने जाते हैं, 
ब्रिटिश हुकूमत के प्रति भारतीय जनता के मन में 
द्वेष रखना ठीक नहीं ह!ै! ये सज्जन न ही उनका 
विरोध करने को कहते हैं, तो क्या अपने ऊपर 
जोर-जलु्म करने वाली अगं्रेजी सत्ता से भारत 
की जनता प्यार करती, उन्हें गले लगाती?

आजादी के संघर्ष के दौरान जब आरएसएस 
ने लगातार लोगों को आजादी की लड़ाई से 
दरू रखने और खदु संघर्ष में भाग नहीं लेने का 
फैसला लिया उसी समय शहीद भगतसिह और 
उनके साथी दशे के नौजवानों से आजादी के 
लिए अलख जगाने और क्रान्ति का संदशे दशे 
के हर कोने तक पहुचँाने की अपील कर रह ेथे।

हिन्दुत्व के प्रचारक और आरएसएस के 
करीबी संघ-भाजपा गिरोह के पजू्य सावरकर 
अगंेजों को माफ़ीनाम े पर माफ़ीनाम े लिख रह े
थे। भगतसिह और बटुकेश्वर दत्त ने जेल से दशे 
के नौजवानों के नाम यह संदशे भजेा जो 19 
अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ के दसूरे 
अधिवेशन में पढ़कर सनुाया गया जिसकी 
अध्यक्षता नेताजी सभुाष चन्द्र बोस कर रह ेथे। 
उन्होंने नौजवानों से अपील कीः

“नौजवानों को क्रान्ति का यह सदेंश 
देश के कोने-कोने में पहुचँाना है, फैक्ट्री 
कारखानों के क्षेत्रों में, गन्दी बस्तियों और 
गाँवों की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले 
करोड़ों लोगों में इस क्रान्ति की अलख 
जगानी है जिससे आजादी आयेगी और 
तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण 
असम्भव हो जायेगा।”  (‘भगतसिंह और 
उनके साथियों के उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेज’, 
सं- सत्यम, पषृ्ठ- 359)

आज यही संघ-भाजपा गिरोह एक ओर 
लोगों को दशेप्रेम का प्रमाणपत्र द ेरहा ह ैवहीं 
दसूरी ओर दशे के सच्चे शहीदों के विचारों को 
जनता से दरू रखने की कोशिश कर रहा ह ैऔर 

राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ की देशभक्ति का सच
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पूरे देश में नागरिकता सशंोधन 
कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता 
रजिस्टर (एनआरसी), राष्ट्रीय 
जनसखं्या रजिस्टर (एनपीआर) 
के विरोध में चल रहे तूफ़ानी 
आन्दोलन के कारण, मोदी-शाह 
की जोड़ी और सरकार में खलबली 
मची हुई है। सत्ताधारी लोग गिरगिट 
की तरह रंग बदल रहे हैं। गृहमन्त्राी 
अमित शाह ने बार-बार कहा, ‘आप 
क्रोनोलॉजी समझिये, पहले सीएए 
आयेगा, फि‍र एनआरसी को पूरे 
देश में लागू किया जायेगा!’ इसके 
जवाब में शाहीन बाग, दिल्ली 
की बहादुर औरतों ने एक ऐसा 
आन्दोलन खड़ा किया जो देश 
भर में सघंर्ष की मिसाल बन गया। 
थोड़ समय में ही देश में 50 से भी 
ज़्यादा जगहों पर शाहीन बाग जैसे 
ही दिनो-रात चलने वाले धरने शुरू 
हो गये। छोटे क़स्बों से लेकर बड़े 
महानगरों तक पिछले डेढ़ महीने से 
लाखों लोग लगातार सड़कों पर हैं।

मगर सरकार जनता की बात 
सनुने के बजाय सिर्फ़  झूठ बोल 
रही है और धमकियाँ दे रही है। ख़दु 
प्रधानमन्त्राी मोदी ने हमशेा की तरह 
झठू बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार 
में एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं 
हुई ह!ै लेकिन इसी बीच साज़िशाना 
तरीके से सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 
एनपीआर शरुू करने की घोषणा कर 
दी। इस पर लोगों ने जवाब दिया कि 
वे इसके लिए ‘काग़ज़ नहीं दिखायेंगे!’ 
इस ज़बर्दस्त विरोध से घबराकर मोदी 
सरकार ने अब कहा कि ‘आपसे कोई 
दस्तावेज़ नहीं माँगे जायेंगे!’ इस पर 
हमारे जझुारू आन्दोलन ने कहा कि 
‘हम एनपीआर में पछेू जा रह ेसवालों 
का जवाब नहीं देंगे!’ सरकार ने यह 
बात भी मान ली कि आप जिस सवाल 
का जवाब दनेा चाहें, सिर्फ़  उसी का 
जवाब दें! मोदी सरकार धीरे-धीरे पीछे 
हट रही ह।ै लेकिन इसका यह मतलब 
नहीं कि सरकार की साज़िशें थम गयी हैं 
और यह अपने नापाक मसंबूों से बाज़ 
आ गयी ह?ै ऐसा सोचना हमारी भारी 
भलू होगी।

किसी धोखे में न रहें, असल में 
एनपीआर ही एनआरसी का 

पहला कदम है!
दोस्तो! पहली बार 2003 में 

वाजपेयी सरकार ने नागरिकता क़ाननू 
में बदलाव और फिर एनपीआर और 
एनआरसी लाने की बात की थी। इसी 
क़ाननू के आधार पर ‘नागरिकता नियम 
2003’ बनाये गये जिसका चौथा 
नियम साफ़ कहता ह ै कि एनआरसी 
की प्रक्रिया का पहला क़दम 
एनपीआर है। एनपीआर के ज़रिए 
इकट्ठा की गयी जानकारियों से ही 
एनआरसी तैयार होगा। इसके लिए 

सरकार दशे में एक रजिस्ट्रार जनरल 
आफ़ सिटिज़नशिप रजिस्ट्रेशन नियकु्त 
करेगी, उसके नीच ेज़िला रजिस्ट्रार और 
उसके नीच े तहसील रजिस्ट्रार होंगे। 
तहसील रजिस्ट्रार का दफ्तर एनपीआर 
के फ़ॉर्म भरवायेगा। उसके ही आधार 
पर स्थानीय स्तर का एनआरसी तैयार 
किया जायेगा। जिसका नाम एनआरसी 
में नही होगा, वे पहले तहसील रजिस्ट्रार 
के पास अपील करेंगे जो 90 दिना (या 
ज़्यादा) में अन्तिम फ़ैसला लेगा और 
फिर दसूरी सचूी प्रकाशित होगी। इसके 
बाद तहसील रजिस्ट्रार इस सचूी पर 
30 दिनों तक आपत्तियाँ मगँवायेगा 
और फिर 90 दिनों में वह अन्तिम सचूी 

ज़िला रजिस्ट्रार को दगेा। इस सचूी में 
जिनका नाम नहीं होगा वे 30 दिनों के 
अन्दर ज़िला रजिस्ट्रार के पास अपील 
करेंगे जोकि 90 दिनों के अन्दर ज़िले 
की अन्तिम सचूी द े दगेा। इसमें नाम 
नहीं आने पर आपको विदशेी लोगों के 
लिए बने ट्रिब्यूनल के सामने अपील 
करनी पड़ेगी। उसके बाद हाई कोर्ट या 
सपु्रीम कोर्ट के अनेक चक्कर काटने 
पडं़ेगे। अगर तब भी आप एनआरसी 
में शामिल नहीं हो पाये तो आपको 
डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जायेगा, 
वोट देने समेत आपके सारे नागरिक 
अधिकार छीन लिये जायेंगे। सेंटरों में 
आपसे ग़ुलामों की तरह काम करवाया 
जायेगा और बेहद ख़राब हालात में 
रखा जायेगा। इसकी एक बानगी असम 
के डिटेंशन सेंटरों के रूप में हमारे सामने 
ह ैजहाँ ख़दु सरकार के मतुाबिक अब 
तक 30 लोगों की मौत हो चकुी ह।ै

सरकार एनपीआर करने के बाद 
आपसे दोबारा कुछ पूछने या फ़ॉर्म 
भरवाने नहीं आयेगी। एनपीआर 
के आधार पर ही एनआरसी तैयार 
की जायेगी और अगर आपका 
नाम उसमें नहीं शामिल हो पाया, 
तो आपकी ज़िन्दगी नरक बन 

जायेगी। अगर किसी तरह आप 
डिटेंशन सेंटर में जाने से बच भी गये 
तो भी आपके सारे अधिकार छीन 
लिये जायेंगे। आप राशन कार्ड, गैस 
कनेक्शन, फ़ोन कनेक्शन नहीं ले 
पायेंगे, किसी सरकारी योजना का 
आपको लाभ नहीं मिलेगा, बैंक में 
खाता नहीं खुलेगा। आप पूरी तरह 
सरकारी एजेंसियों के रहमोकरम 
पर होंगे और आपकी ज़िन्दगी 
हमेशा डर के साये में गुज़रेगी। ऐसे 
में आप जीने के लिए कुछ भी करने 
को मजबूर हो जायेंगे और कौड़ियों 
के मोल पर आपसे मनमाना काम 
कराया जा सकेगा। 

इसलिए एनपीआर का फ़ॉर्म भरने 
का मतलब ह,ै सरकार को एनआरसी 
करने की इज़ाजत दनेा। मोदी सरकार 
धोख ेसे एनपीआर के ज़रिये दशे भर में 
एनआरसी करने जा रही ह।ै हमें किसी 
भी कीमत पर एनपीआर में शामिल 
नहीं होना ह।ै हम सिविल नाफ़रमानी 
यानी नागरिक अवज्ञा करते हुए इसका 
फ़ॉर्म भरने से इकंार करेंगे और फ़ॉर्म न 
भरने पर लगाये जाने वाले 1000 रुपये 
का जरु्माना भरने से भी इकंार करेंगे। 
लोकतंत्र में जनता का स्थान सबसे 
ऊपर होता है और सरकार के ग़लत 
क़दमों को मानने से इकंार करना 
हमारा हक़ है। अगर हर सरकारी 
फै़सले को, और ससंद में पास 
होने वाले हर क़ानून को लोग सर 
झुकाकर मान लेते तो दुनिया में 
आज भी ग़ुलामी क़ायम रहती और 
औरतों तथा ग़रीबों को वोट देने का 
भी अधिकार नहीं मिलता।

धोखे से एनपीआर फ़ॉर्म भरवाने 
की सरकारी चाल से सावधान 

रहें!
झठू-फ़रेब में माहिर मोदी सरकार 

ने अब एक शातिर चाल चली ह।ै 

वह एनपीआर को जनगणना के साथ 
ही करवाने जा रही ह ै ताकि लोगों 
का एनपीआर फ़ॉर्म पर ध्यान न जाये 
और वे जनगणना का फ़ॉर्म ही मानकर 
एनपीआर का फ़ॉर्म भी भर दें। हम सभी 
बहनों और भाइयों को सावधान करना 
चाहते हैं - जनगणना का फ़ॉर्म भरें, मगर 
एनपीआर का नहीं!’ 

जनगणना के फ़ॉर्म में 13 सवाल 
होंगे। मगर एनपीआर के फ़ॉर्म में 
21 सवाल होंगे जिनमें छह नयी 
जानकारियाँ माँगी गयी हैं जिन पर सारे 
दशे में सवाल खड़े किये जा रह े हैं। 
आपके आधार नम्बर, मतदाता कार्ड, 
पैन नम्बर, ड्राइविंग लायसेंस और 

मोबाइल नम्बर के अलावा आपसे यह 
भी पूछा जायेगा कि आपके माता-
पिता किस तारीख़ को और कहाँ 
पैदा हुए और आप इससे पहले कहाँ 
रहते थे। एनआरसी का डेटाबेस 
बनाने के अलावा इन जानकारियों 
को माँगने की और कोई वजह नहीं 
है।

इनके आधार पर सरकार 
आपकी पूरी वंशावली बनाकर 
आपकी नागरिकता के बारे में 
फै़सला कर लेगी। सरकारी दफ्तरों में 
बैठे हुए क्लर्क  और अफ़सर कलम 
घुमाकर किसी की नागरिकता का 
फै़सला कर देंगे! इतने बड़े पैमाने पर 
होने वाली कार्रवाई में यह सरकार 
निश्चित तौर पर बहुत-सा काम 
ठेके पर करवायेगी। इसमें कितने 
बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ, धाँधली, 
बदले की कार्रवाई आदि होंगे, 
इसका तो बस अन्दाज़ा ही लगाया 
जा सकता है। कुल मिलाकर, 
तस्वीर बहुत डरावनी है।

इसलिए यह ज़रूरी ह ै कि 
एनपीआर फ़ॉर्म को लोग कत्तई न भरें। 
यदि आप फ़ॉर्म भरते हैं, तो इसका 
मतलब होगा कि आप एनपीआर की 

प्रक्रिया में शामिल हो गये। फ़ॉर्म न भरने 
पर सरकार 1000 रुपये का जरु्माना 
कर सकती ह।ै हमारा कहना ह ै- ‘हम 
जरु्माना भी नहीं भरेंगे! हम जेलें भरेंगे! 
तमु्हारी जेलें कम पड़ जायेंगी लेकिन 
हमारा आन्दोलन धीमा नहीं पड़ेगा!’ 
22 जनवरी को सपु्रीम कोर्ट ने सीएए पर 
केन्द्र सरकार को जवाब दनेे के लिए 28 
दिन दिये हैं। इन 28 दिनों में हमें अपने 
आन्दोलन को और तेज़ करना होगा। 
दसूरी तरफ़ सरकार और आरएसएस-
भाजपा के लोग आन्दोलन को तोड़ने, 
बदनाम करने और कुचलने के लिए हर 
तरह के घटिया हथकण्डे आज़मा रह े
हैं। इसलिए सावधान रहें। एनपीआर के 
फ़ॉर्म धोख ेसे भरवाने की मोदी सरकार 
की योजना को नाकाम करें और अपने 
आन्दोलन को और एकजटु, व्यापक 
और तफू़ानी बनायें। यदि वे एनपीआर 
करने में नाकाम होंगे, तो वे एनआरसी 
भी नहीं कर पायेंगे।

एनआरसी और एनपीआर  
सिर्फ़  मसुलमानो ंके ख़िलाफ़ 
नही ंहैं, ये सभी ग़रीबो ंऔर 
मेहनतकशो ंके ख़िलाफ़ हैं!
इस ग़लतफ़हमी को दरू करना 

ज़रूरी ह ै कि एनआरसी-एनपीआर 
केवल मसुलमानों को निशाना 
बनायेगा। यह सच ह ै कि सीएए के 
साथ मिलकर यह मसुलमानों को ख़ास 
तौर पर निशाना बनाता ह।ै लेकिन 
इसकी मार निशाना दशे के तमाम 
ग़रीब महेनतकश लोगों पर पड़ेगी, 
चाह े वे किसी भी धर्म, जाति, या 
समदुाय के हों। इसका सबतू ह ैअसम 
में हुई एनआरसी की कवायद। असम 
में एनआरसी के अन्तिम राउण्ड में 19 
लाख लोग एनआरसी से बाहर हो गये, 
जिसमें 13.5 लाख से अधिक हिन्दू थे। 
इन हिन्दुओ ंको वापस नागरिकता तभी 
मिल सकती ह ैजबकि वे साबित कर 
सकें  कि वे बंगलादशे, अफ़ग़ानिस्तान 
और पाकिस्तान के हिन्दू हैं और वहाँ से 
आये हैं। इस पर असम भाजपा के नेता 
हमेन्त सरमा ने ख़दु ही कहा ह ैकि यह 
इतना आसान नहीं ह।ै 

जिस देश में करोड़ों लोगों के 
पास ख़ुद अपने जन्म और सम्पत्ति 
के काग़ज़ नहीं हैं, वहाँ अपनी 
पिछली पीढ़ी के काग़ज़ कितने लोग 
दिखा पायेंगे? एक मोटे अनुमान 
के अनुसार अगर अमित शाह की 
घोषणा के मुताबिक पूरे देश में 
एनआरसी करायी गयी, तो कम से 
कम दस करोड़ लोग नागरिकता 
साबित नहीं कर पायेंगे! कहने की 
ज़रूरत नहीं कि इनमें सबसे बड़ी 
तादाद हर धर्म के ग़रीबों की होगी। 
इन लोगों का क्या होगा? इन्हें दशे से 
निकाला नहीं जा सकता क्योंकि कोई 
भी दशे इन्हें अपने यहाँ लेने का तैयार 

सरकार की धोखेबाज़ी से सावधान! एनपीआर ही एनआरसी है!
सिविल नाफ़रमानी की राह चलेंगे! एनपीआर फ़ॉर्म नही ंभरेंगे! 

l विभिन्न जनसंगठनो ंकी ओर से जारी पर्चा
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नागरिकता संशोधन अधिनियम, 
2019 (सीएए) अपने आप में एक 
ग़लत क़ाननू ह ै जो धर्म के आधार 
पर एक क़ौम के लोगों को नागरिकता 
दनेे से इकंार करता ह।ै मगर राष्ट्रीय 
जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर),जो 
दशेव्यापी एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक 
रजिस्टर) के लिए पहला क़दम ह,ै के 
साथ मिलकर यह न केवल मसुलमानों 
के लिए, बल्कि अन्य सभी भारतीयों 
के लिए विनाशकारी साबित होगा। 
आइए दखेते हैं, कैसे :

भारत की नागरिकता :
नागरिकता हमें कई अधिकार 

दतेी ह।ै मतदान के अधिकार के 
अलावा, नागरिकों के पास समानता, 
भाषण की स्वतंत्रता, गैर-भदेभाव, 
इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, धर्म की 
स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकार हैं, 
उन्हें भारत में स्थायी रूप से निवास 
करने का अधिकार ह।ै अधिकांश 
राज्य कल्याणकारी योजनाए ँ केवल 
नागरिकों के लिए हैं, जैस,े मनरेगा, 
एससी/एसटी/ओबीसी लोगों के लिए 
आरक्षण, राशन कार्डआदि। भारत में 
विदशेी लोगों को केवल जीवन का 
अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
काअधिकार होता ह।ै

भारतीय नागरिकता जन्म के द्वारा, 
प्राकृतीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और 
किसी नये क्षेत्र के भारत में शामिल होने 
के द्वारा हो सकती ह।ै अधिकांश भारत 
में, जन्म से नागरिकता के लिए, किसी 
व्यक्ति का यहाँ 1950-1987 के बीच 
जन्म होना चाहिए; 1987 के बाद, 
उसका भारत में जन्म होने के अलावा, 
माता-पिता में से एक को भारतीय 
नागरिक होना चाहिए; 2004 के बाद, 
उसके जन्म के अलावा, माता-पिता में 
से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए 
और दसूरे को अवैध प्रवासी नहीं होना 
चाहिए।

1985 में हुए असम समझौते के 
तहत 25 मार्च 1971 से पहले असम 
में प्रवेश करने वाले विदशेियों को 
नागरिकता दी जानी थी।

एनपीआर+एनआरसी की 
प्रक्रिया में समस्याएँ :

असम में एनआरसी से बाहर होने 
वाले 19 लाख लोगों में से लगभग 
70% महिलाए ँ हैं। यह तथ्य बताता 
ह ैकि अपनी नागरिकता साबित करने 
के लिए लोगों से काग़ज़ दिखाने के 
लिए कहने का तरीक़ा ही ग़लत ह ै–
एनआरसी अवैध आप्रवासियों के नाम 
पर केवल उन लोगों को पकड़ सकता 
ह ै जिनके पास आवश्यक काग़ज़ात 
नहीं हैं। भारत में गाँवों स ेशहरों में जो 
भारी आबादी आकर बसती ह,ै उसमें 
भी ज़्यादातर परुुष पहले आते हैं और 
बाद में महिलाओ ंऔर बच्चों को शहर 
में लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए 

यह बात असम्भव लगती ह ैकि परुुषों 
की तलुना में बहुत अधिक महिलाए ँ
अवैध प्रवासी हैं। इसका सीधा मतलब 
ह ैकि जो महिलाए ँकाग़ज़ नहीं दिखा 
पायीं उन्हें “बाहरी” मान लिया गया। 
और अब सरकार परेू भारत में इस 
विनाशकारी एनआरसीको लाग ूकरने 
की योजना बना रही ह!ै

एनपीआर प्रस्तावित एनआरसी 
का पहला चरण ह।ै एनपीआर 
जनगणना के समान लगता ह,ै लेकिन 
असल में ऐसा नहीं ह।ै एनपीआर 
नागरिकता अधिनियम 1955 और 
नागरिकता नियम, 2003 के अन्तर्गत 
आता ह,ै जबकि जनगणना जनगणना 
अधिनियम, 1948 के तहत की जाती 
ह।ै

एनपीआर की प्रक्रिया जिसके 
आधार पर एनआरसी किया 
जायेगा, इस प्रकार है :
l एनपीआर के लिए, सरकारी 

कर्मचारी घर-घर जाकर भारत में रहने 
वाले प्रत्येक व्यक्ति का, चाह े वह 
नागरिक हो या विदशेी, नाम और अन्य 
ब्यौरे फ़ॉर्म में दर्ज करेंगे। 
l फिर  वे अपने कार्यालय में 

बैठकर, एकत्र की हुई सचूनाओ ं की 
जाँच-पड़ताल करेंगे और उनमें से कौन 
"संदिग्ध नागरिक" हैं, यह तय करेंगे।
l तब ऐसे "संदिग्ध नागरिकों" से  

यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ 
माँगे जायेंगे कि वे असली नागरिक हैं ।
l उसके बाद निर्णय लिया जायेगा 

कि इनमें कौन से “संदिग्ध नागरिक” 
भारतीय नागरिक होने के योग्य हैं।
l भारतीय नागरिकों का एक  

राष्ट्रीय रजिस्टर (एन.आर.आई.सी.) 
तैयार किया जायेगा।
l जिनका नाम इस सचूी में होगा 

उन्हें राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड दिया 
जायेगा।
l यदि आपके पास कार्ड नहीं ह,ै 

तो आप भारतीय नागरिक नहीं होंगे!
यह बेहद नौकरशाहाना और 

समय खाने वाली प्रक्रिया है।
सरकारी बाबओु ं के हाथ में 

बहुत अधिक  शक्ति होगी, जो भ्रष्ट, 
साम्प्रदायिक और जातिवादी हो सकते 
हैं ।

कोई भी व्यक्ति आपके एनआरसी 
में शामिल किये जाने पर आपत्ति उठा 
सकता ह।ै यह आपत्ति क्षुद्र व्यक्तिगत 
दशु्मनी, पेश े सम्बन्धी प्रतिद्वन्द्विता, 
आपकी  मात-ृभाषा, जाति, धर्म आदि 
से भदे  के कारण  हो सकती ह।ै

जनगणना के आकँड़ों की 
गोपनीयता जनगणना क़ाननू,1948 
के प्रावधानों के अन्तर्गत  संरक्षित ह।ै 
एनपीआर के तहत ऐसा कोई प्रावधान 
मौजदू नहीं ह।ै डेटा का सम्भावित 
दरुुपयोग एक गम्भीर चिन्ता  का विषय 
ह।ै

एनपीआर + एनआरसी से कौन 
लोग प्रभावित हो सकते  हैं  :

महिलाए ँसबसे ज़्यादा असरुक्षित 
हैं (असम एनआरसी से जो लोग बाहर 
कर दिये गये ह ैउनमें 2/3 से अधिक 
महिलाए ँ हैं)। महिलाओ ं के पास  
अक्सर काग़ज़ात नहीं होते, या उनके 
काग़ज़ातों में विसंगति के कारण उन्हें 
समस्याए ँ  झलेनी पड़ती हैं, क्यों कि 
इसकी सम्भावना रहती ह ैकि  :

– विवाह के बाद उनके नाम बदल 
जायें (कुछ समदुायों में स्त्रियाँ अपना 
उपनाम ही नहीं पहला नाम भी बदल 
दतेी हैं) 

– उन्हें स्कू ल न भजेा गया हो 
– विरासत में सम्पत्ति न मिली हो 
– विवाह के बाद दसूरे गाँव/शहर 

चली गयी हों 
सभी समदुायों के ग़रीब और 

अशिक्षित लोग जिनके पास दस्तावेज़ 
नहीं होते।

एससी (लगभग 23 करोड़ 
भारतीय), एसटी (लगभग 12 करोड़ 
भारतीय), और ओबीसी (लगभग 55 
करोड़ भारतीय), जो अक्सर ग़रीब होते 
हैं और हो सकता ह ै कि उनके पास 
आवश्यक दस्तावेज़ न हों।  

ख़ानाबदोश और आदिवासी, जो 
अक्सर सरकारी काग़ज़ातों से बाहर 
रख ेजाते हैं।

21 करोड़ भारतीय मसु्लिमों की  
भारी बहुतायत, जो ग़रीब ह।ै हो सकता 
ह ैकि उनमें से बहुतों के पास दस्तावेज़ 
न हो और उन्हें सीएए + एनआरसी 
के घातक संयोजन  का सामना करना  
पड़े।

अनाथ और परित्यक्त बच्चे, 
जिनके पास अपने और अपने माता-
पिता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ न 
हों। यूनिसेफ़ के अनुसार भारत में 
ऐसे 3.1 करोड़ बच्चे  हैं।

भारत की जनसखं्या के  कम 
से कम 42 प्रतिशत (51.5 करोड़) 
लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं 
है। इसमें वे बजु़ुर्ग आते हैं जो एक ऐसे 
दौर में पैदा हुए थे जब जन्म पंजीकरण 
अक्सर नहीं होता था और वे लोग, 
जिनका जन्म घर पर या ऐसे ग्रामीण 
क्षेत्रों में हुआ ह ै जहाँ अभी भी जन्म 
पंजीकरण नहीं होता।

प्रवासी मज़दरू।
अनपढ़ लोग। भारत में आज भी 

27 करोड़ से अधिक ऐसे लोग हैं जो 
पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। यह अजीब 
ह ै कि काग़ज़ का एक टुकड़ा उनकी 
तक़दीर का फै़सला कर सकता ह।ै

बहुत से विकलांग लाेग। शारीरिक 
अशक्तताओ ं वाले व्यक्तियों के 
अधिकारों के लिए काम करने वाले 
संगठनों का कहना ह ै कि विकलांगों 
में से कई को उनके परिवारों द्वारा 
छोड़ दिया जाता ह।ै उनके पास 

दस्तावेज़ नहीं होते या इसकी काफ़ी 
सम्भावना होती ह ै कि उनके आखँों 
की पतुली और अगँठेू के निशान के 
मिलान में गड़बड़ी हो जाये। 2011 
की जनगणना के अनसुार 2.1 करोड़ 
भारतीय विकलांग  हैं, जिनमें 1.21 
करोड़ निरक्षर हैं। हालाँकि विश्व बैंक 
के अनसुार भारत में  विकलांगों की 
संख्या कहीं अधिक ह,ै चार से आठ 
करोड़ के बीच।   

वे लोग जिनके नाम अलग-
अलग दस्तावज़ों  में अलग-अलग 
तरीक़े  से लिखे हुए हैं। यह एक ऐसी 
ग़लती है जो भारत में बिल्कु ल 
आम है। (असम में, एक व्यक्ति को,  
जिसका नाम एक दस्तावेज़  में साखने 
अली और दसूरे में साकेन अली दर्ज 
हो गया था,  डिटेंशन कैम्प में 5 साल 
बिताने पड़े। सचुन्द्रा नाम की एक 
महिला को भीइ काफ़ी समय कैम्प 
में बिताना पड़ा क्योंकि उसका नाम 
अलग-अलग काग़जों में अलग ढंग से 
लिखा गया था।) 

वे लोग जिनके दस्तावेज़ बाढ़, 
भकूम्प या आग जैसी आपदाओ ं के 
दौरान नष्ट हो गये हैं या लम्बे समय 
के दौरान गमु हो गये हैं। कुछ सरकारी 
कार्यालयों के रिकॉर्ड बाढ़ और आग 
में नष्ट हो गये हैं, या चहू ेऔर दीमकों  
द्वारा खा लिये गये  हैं, इसलिए यह 
सम्भव नहीं ह ै कि सरकार से उनकी 
नकल प्रतियाँ प्राप्त कर ली जायें।

सीएए को भेदभावपूर्ण क्यों  माना 
जाता है :

सीएए  पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान 
और बंगलादशे से आनेवाले उन अवैध 
प्रवासियों को भारतीय नागरिकता 
की पात्रता प्रदान करता ह,ै जो हिन्दू, 
सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 
(यानी गै़र-मसु्लिम) हैं और जो भारत 
में 2015 से पहले आ चकेु हैं। 

सीएए तिब्बत, श्रीलंका और 
म्यांमार जैसे अन्य  दशेों के उत्पीड़ित 
अल्पसंख्यकों की और साथ ही 
पाकिस्तान में उत्पीड़न झलेनेवाले 
हज़ारा, अहमदिया, नास्तिकों और 
राजनीतिक विरोधियों की अनदखेी 
करता ह।ै

यह क़ानून पहला ऐसा उदाहरण 
है जो धर्म को भारतीय नागरिकता 
की कसौटी के रूप में इस्तेमाल 
करता है। सीएए भारतीय संविधान 
के धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों का उल्लंघन 
करता ह ैऔर यह अनचु्छेद 13, 14, 
15, 16 और 21 का भी उल्लंघन 
करता ह,ै जो समानता के अधिकार, 
क़ाननू के समक्ष समानता और भारतीय 
राज्य द्वारा गैर-भदेभावपरू्ण व्यवहार  
की गारण्टी दतेे हैं।

सीएए अवैध प्रवासियों से 
सम्बन्धित ह।ै अवैध प्रवासियों को  

प्राकृतीकरण या पंजीकरण के माध्यम 
से नागरिकता उपलब्ध नहीं ह।ै जिस 
मसुलमान को “अवैध प्रवासी” घोषित 
कर दिया गया ह ैवह किसी भी तरह 
से भारत में नागरिकता नहीं पा सकता।

भारतीय मसुलमान सीएए+ 
एनआरसी से बरुी तरह प्रभावित हो 
सकते हैं, क्योंकि दशे भर में लाग ू
एनआरसी में अपनी नागरिकता 
साबित करने के लिए जिन मसुलमानों 
के पास आवश्यक दस्तावेज़ नहीं होंगे, 
उन्हें अवैध प्रवासी घोषित किया जा 
सकता ह।ै नागरिकता प्राप्त करने के 
लिए वे सीएए का उस तरह उपयोग 
नहीं कर पायेंगे जैसाकि गै़र-मसु्लिम 
भारतीय झठू बोलकर और यह दावा 
करके कर सकते  हैं कि वे बंगलादशे, 
पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान से आने 
वाले अवैध प्रवासी हैं। 

सीएए द्वारा नागरिकता ले रहे 
ग़ैर-मसु्लिमो ंके लिए समस्याएँ :

एनआरसी सभी धर्मों के लोगों 
को प्रभावित करेगा। कई गै़र-मसु्लिम 
एनआरसी को लेकर चिन्तित नहीं हैं, 
क्योंकि उन्हें लगता ह ै कि आवश्यक 
दस्तावेज़ न होने के कारण यदि उन्हें  
गै़र-नागरिक घोषित कर दिया जाता ह ै
तो वे झठू बोलकर सीएए के माध्यम 
से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 
यह कह सकते हैं कि वे बंगलादशे, 
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से 
आये अवैध प्रवासी हैं। आरएसएस 
के लोग हिन्दुओ ंके बीच ऐसा प्रचार 
भी कर रह ेहैं। मगर वे यह नहीं जानते 
कि धोखाधड़ी करके सीएए के ज़रिये  
नागरिकता पाना इतना आसान नहीं 
होगा। अगर कोई व्यक्ति झूठ 
बोलकर सीएए के माध्यम से 
नागरिकता पाने का इन्तज़ाम कर 
भी लेता है, तो इसका अर्थ होगा 
जीवन भर के लिए असरुक्षा। ये 
कुछ समस्याए ँहैं जो उसके सामने आ 
सकती हैं:

एक मराठी मानषु या कोई  
मलयाली लड़की अथवा कोई  तमिल 
व्यक्ति जिसके पास उपयकु्त दस्तावेज़ 
नहीं ह,ै और जो बंगाली, उर्दू, पंजाबी 
या पश्तो  नहीं बोल सकता, वह 
बंगलादशे/पाकिस्तान/अफ़गानिस्तान 
से होने का दावा कैसे कर सकता ह?ै 
कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओ ं का 
कहना ह ै कि सीएए क़ाननू के तहत 
उन गै़र-मसुलमानों को नागरिकता 
नहीं मिल पायेगी जो हिन्दी, मराठी, 
गजुराती या तमिल भाषी हैं।

यह मत भूलिए कि ये सारे 
फ़ै सले सरकारी कर्मचारियों के 
हाथों में होंगे। कुछ दिन पहले हरियाणा 
के अम्बाला शहर में दो लड़कियों का 
पासपोर्ट बनाने से कर्मचारियों ने इस 

सीएए+एनपीआर+एनआरसी सभी के लिए क्यों  ख़तरनाक हैं
सिर्फ़  मसुलमानो ंपर ही इसकी मार नही ंपड़ेगी
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(पेज 8 से आगे)
लिए इकंार कर दिया था क्योंकि वे 
“चहेरे से नेपाली” लग रही थीं!
एससी/एसटी/ओबीसी लोगो ंके 
लिए आरक्षण से सम्बन्धित प्रश्न 

और चिन्ताएँ : 
यदि  सम्बन्धित व्यक्ति एनआरसी 

से बाहर ह ैऔर उसे सीएए के ज़रिये  
नागरिकता लेनी हो तो एससी/एसटी/
ओबीसी के आरक्षण का क्या होगा?

क्या इन 3 दशेों के अवैध 
आप्रवासी होने का दावा करने वाले 
लोग आरक्षण के पात्र होंगे?

इसका क्या प्रमाण ह ै कि वे उसी 
जाति के हैं जिसका होने का वे दावा 
करते हैं?

कुछ बहुजन कार्यकर्ताओ ं का 
आरोप ह ै कि सीएए+एनपीआर+ 
एनआरसी खलेु तौर पर मसु्लिम 
विरोधी ह,ै लेकिन इसका छुपा एजेंडा 
ह ै एससी/एसटी/ओबीसी के ग़रीब 
लोगों को आरक्षण से वंचित करना 
और उनकी ताक़त को ख़त्म  कर दनेा।

अगर आप झठू बोलते हैं और 
यह कहते हैं कि आप एक अवैध 
आप्रवासी हैं तो कल्पना करें कि 
आप कैसी नाज़ुक स्थिति में होंगे 
और आपको और आपके प्रियजनों 
को, जिसमें आपकी महिला रिश्तेदार 
भी शामिल हैं, किस तरह डरकर या 
दबकर रहना होगा। 

यदि आपके पास आवश्यक 
दस्तावेज़ नहीं हैं तो हो सकता ह ै कि 
किसी सरकारी बाब ूके हाथ में, जो भ्रष्ट 
हो, यह तय करने का अधिकार हो कि 
आप सीएए के माध्यम से नागरिकता 
के योग्य हैं या नहीं।

करोड़ों लोग सफ़े द झठू कैसे बोल 
सकते हैं और कैसे कह सकते हैं कि वे 
दसूरे दशे के हैं? यदि वे झठेू साबित हो 
जाते हैं (जिसे करना आसान होगा), तो 
उनके साथ क्या होगा?

यदि आप झठू बोलते हैं और 
कहते हैं कि आप एक गै़रक़ाननूी 
आप्रवासी हैं, तो जिस समय से आपने 
यहाँ आकर बसने का दावा किया ह ै
उसके पहले का आपका सारा जीवन 
आधिकारिक तौर पर अमान्य हो 
सकता ह।ै यानी आपको एक शरणार्थी 
के रूप में अपना जीवन फिर से शरुू 
करना पड़ेगा।

आप भारत आकर रहने का जो 
समय बताते हैं उससे पहले की आपकी 
सारी ज़मीन, सम्पत्ति, शकै्षणिक 
योग्यताओ ंका क्या होगा?

कोई व्यक्ति भारत आकर रहने 
का जो समय बताता ह ै उससे पहले 
हुई शादियों का क्या होगा? क्या इन 
विवाहों को रद्द कर दिया जायेगा? 
क्या ऐसे विवाहों से जन्मे बच्चों 
को नाजायज़ माना जायेगा? इसका 
दरुुपयोग रोकने के लिए कौन से उपाय 

किये गये हैं?
पैतकृ सम्पत्ति केवल वंशजों को 

ही दी जा सकती ह।ै यदि आपको एक 
आप्रवासी होने का दावा करना पड़े तो 
क्या आप अपनी पैतकृ सम्पत्ति से हाथ 
धो बैठेंगे?

यदि आप कहते हैं कि आप किसी 
अन्य दशे से आये प्रवासी हैं तो बीमा, 
उत्तराधिकार में मिलने वाली सम्पत्ति, 
अनकुम्पा के आधार पर नौकरी पाने, 
यहाँ तक कि अपने माता-पिता द्वारा 
किराये पर ली गयी जगह पर रहने 
के उन अधिकारों का क्या होगा, जो 
आपके परिवार के सदस्यों से जडु़े होने 
पर ही मिलते हैं?

अगर आपका बच्चा कहता ह ैकि 
वह किसी अन्य दशे से भारत आया या 
आयी ह,ै तो अपने बढु़ापे के दिनों में 
आप उसके द्वारा अपनी दखेभाल किये 
जाने के किसी भी क़ाननूी अधिकार 
का दावा कैसे कर सकते हैं?

कोई व्यक्ति किसी दशे से आकर 
रहने का जो समय बताता ह ै उससे 
पहले उसके द्वारा किये गये बलात्कार, 
हत्या या गबन जैसे अपराधों का क्या 
होगा? यदि सरकार क़ाननूी रूप से यह 
स्वीकार करती ह ैकि अपराध होने के 
समय अभियकु्त इस दशे में नहीं था या 
थी तो उस पर मकु़दमा कैसे चलाया 
जा सकता ह?ै

अगर बड़े पैमाने पर राज्य की 
स्वीकृति से इस तरह की बेईमानी 
होगी, तो दशे में क़ाननू का कितना 
सम्मान बना रहगेा?

क्या होगा यदि एनआरसी परूा होने 
के बाद में आयी कोई सरकार सीएए 
को वापस ले लेती ह?ै तब आपकी 
नागरिकता और आपके जीवन की 
क्या हसैियत होगी?

क्या होगा अगर राज्य सरकार, 
भ्रष्टाचार, क्षुद्र दशु्मनी या महज़ 
कर्तव्यनिष्ठा के कारण पलुिस या अन्य 
अधिकारी आपके अवैध आप्रवासी 
के दावे की जाँच करने का निर्णय करते 
हैं?

क्या आपके स्वाभिमान के लिए 
यह उचित होगा कि आप झठू बोलें 
और यह कहें कि आप किसी दसूरे 
दशे से आये अवैध आप्रवासी हैं? क्या 
यह आपके लिए उचित होगा कि आप 
अपने माता-पिता की सन्तान होने से 
इन्कार कर दें?

देश को  इस भयावह टूट-
बिखराव और आत्मघाती स्थिति 
में क्यों डाला जाये?

पूरे देश में लागू होने वाले 
एनआरसी का वित्तीय ख़र्च :
असम एनआरसी के 10 

साल की अवधि में 1200 करोड़ 
रुपये ख़र्च हुए और 3 करोड़  की 
आबादी के लिए लगभग 52,000 

लोग तैनात किये गये। अगर हम इन 
आकँड़ों को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ा 
दें तो 134 करोड़ लोगों के लिए  
देशव्यापी एनआरसी करवाने में 
केवल सरकार को 55,000 करोड़ 
रुपये से अधिक ख़र्च करना पड़ 
सकता है। (तुलना के लिए जान 
लीजिए कि भारत सरकार हर 
साल लगभग 65,000 करोड़ रुपये 
स्वास्थ्य पर और 95,000 करोड़ 
रुपये शिक्षा पर ख़र्च करती है।)

भारत की वर्तमान जनसंख्या 
लगभग 134 करोड़ ह।ै यदि उनमें से 
1% (1.34 करोड़) को भी अवैध 
आप्रवासी घोषित किया जाता ह,ै तो 
उनके लिए डिटेंशन शिविर बनाने में 
लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का ख़र्च 
आयेगा। हालाँकि अनमुान लगाया 
जा रहा ह ै कि कम से कम 10 करोड़ 
नागरिकता साबित नहीं कर पायेंगे!

इन डिटेंशन शिविरों के रखरखाव 
में, क़ैद किये गये उन सभी लोगों को 
शिविरों में रखने और उनके खाने-पीने 
का प्रबन्ध करने में, जो अपनी रोज़ी-
रोटी कमा लेते थे और ख़ुद ही अपना 
घर-परिवार चला लेते थे,  सरकार को 
हर साल हज़ारों करोड़ रुपये ख़र्च करने 
पड़ेंगे। 

प्रत्येक भारतीय को इसके लिए 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्सों के रूप 
में भगुतान करना होगा (दशे का हर 
व्यक्ति टैक्स भरता ह,ै माचिस की 
डिब्बी से लेकर फ़ोन रिचार्ज कराने 
तक पर टैक्स लगता ह)ै।

सरकारी अधिकारियों, अदालतों 
और उन लोगों को जिन्हें अपना और 
अपने प्रियजनों का बचाव करना ह,ै 
अपना समय सरकारी दफ़्तरों और 
अदालतों के चक्कर लगाने और 
लाइनों में खड़े होने में ख़र्च करना 
पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की हालत और 
बदहाल हो जायेगी।

सरकारी ख़र्च के अलावा आम 
लोगों को अपने बचाव में भारी ख़र्च 
करना होगा। 3.2 करोड़ लोगों की 
आबादी वाले असम में, अनमुान 
ह ै कि अब तक लोगों की 11,000 
करोड़ रुपये तक की राशि ख़र्च हो 
चकुी ह ैऔर उम्मीद ह ै कि अभी यह 
बहुत अधिक बढ़ेगी क्योंकि एनआरसी 
से बाहर हो गये 19 लाख लोगों को 
अपने बचाव के लिए विदशेियों के 
न्यायाधिकरणों और अदालतों में ख़र्च 
करना पड़ेगा। अनुमान है कि राष्ट्रीय 
स्तर पर बढ़कर यह राशि 5 लाख 
करोड़ रुपये से भी अधिक हो 
जायेगी।

यह नाममुकिन ह ैकि इतने करोड़ों 
लोग, जिन्होंने कोई अपराध नहीं 
किया ह,ै दब्बूपन के साथ यह मान 
लें कि उनकी नागरिकता और उनके 
अधिकार छीन लिये जायें और सब 

कुछ हमशेा की तरह चलता रह।े 
भारत पर अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक 

प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। 
अर्थव्यवस्था परूी तरह धराशायी 

हो सकती ह।ै

सीएए+एनपीआर+एनआरसी 
लागू करने के सम्भावित दषु्प्रभाव

करोड़ों लोगों की ज़ि‍न्‍दगी नर्क  
हो जायेगी।  परेू समाज में दखु और 
कड़वाहट फैलेगी।

सरकार के हाथों में – शीर्ष सत्ता 
से लेकर मामलूी सरकारी बाबओु ंऔर 
पलुिस के सिपाही तक के हाथों में – 
अत्यधिक शक्ति केन्द्रित हो जायेगी।

करोड़ों लोग सिर्फ़  इसलिए 
गै़र-नागरिक घोषित हो सकते हैं, 
क्योंकि उनके पास आवश्यक 
काग़ज़ नहीं होंगे। उन्हें डिटेंशन 
शिविरों में बन्द किया जा सकता है 
या भारत में उन्हें ऐसे गै़र-नागरिकों 
के रूप में रहने की अनुमति दी 
जा सकती है, जो सभी मौलिक 
अधिकारों से वंचित होंगे। उन्हें वोट 
देने का, राशन पाने, मनरेगा का 
लाभ उठाने आदि का अधिकार 
नहीं होगा। वे गैस कनेक्शन, फ़ोन 
कनेक्शन नहीं ले पायेंगे, किसी 
सरकारी योजना का उनको लाभ 
नहीं मिलेगा, बैंक में खाता नहीं 
खुलेगा। वे पूरी तरह सरकारी 
एजेंसियों के रहमोकरम पर होंगे 
और उनकी ज़िन्दगी हमेशा डर के 
साये में गुज़रेगी। ऐसे में वे जीने 
के लिए कुछ भी करने को मजबूर 
हो जायेंगे और कौड़ियों के मोल 
पर उनसे मनमाना काम कराया 
जा सकेगा। अम्बानी-अडानी, 
टाटा-बिड़ला जैसे पूजँीपतियों 
को डिटेंशन सेंटरों में ग़ुलाम 
मज़दूर मुहैया कराये जायेंगे जिनमें 
हिन्दुओ ंऔर मुसलमानों दोनों को 
ही खटना और मरना होगा। 

जब भारी ग़रीब आबादी 
मताधिकार से वंचित हो जायेगी तो 
सरकारें ग़रीबों के हितों की और भी 
चिन्ता नहीं करेंगी।  

भारत उन दशेों में से ह ै जहाँ 
आर्थिक असमानता की दर दनुिया में 
सबसे अधिक ह।ै यहाँ सबसे ऊपर के 
9 खरबपतियों की सम्पत्ति नीच े की 
50% आबादी की कुल सम्पत्ति के 
बराबर ह।ै एनआरसी प्रक्रिया ग़रीबों 
को बरुी तरह प्रभावित करेगी, और 
यह असमानता पहले से भी ज़्यादा बढ़ 
जायेगी।

अदालतों पर काम का अभी भी 
बहुत अधिक बोझ  ह।ै एनआरसी लाग ू
होने के बाद उनमें मकु़दमों की बाढ़ 
आ जायेगी क्योंकि जिन करोड़ों लोगों 
को अर्द्ध-न्यायिक विदशेी ट्रिब्यूनलों 
द्वारा अवैध प्रवासी माना जायेगा, वे 

उच्च न्यायालयों में मकु़दमा दायर कर 
सकें गे, यहाँ तक कि सपु्रीम कोर्ट में भी 
अपील कर सकें गे।

अपराध में वदृ्धि होगी और क़ाननू 
का राज और भी कमज़ोर होगा।

जैसाकि हिटलर के समय के जर्मन 
कवि की इस प्रसिद्ध कविता में कहा 
गया ह,ै जब आप दसूरे समदुायों पर 
अत्याचार के प्रति उदासीन रहते हैं, 
तो जब आप पर अत्याचार होगा, तब 
आपको भी सहारा नहीं मिल पायेगा। 

"पहले वे कम्युनिस्टों के लिए आये 
और मैं कुछ नहीं बोला

क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था।
फिर वे यनूियन वालों के लिए आये

और मैं कुछ नहीं बोला
क्योंकि मैं यनूियन में नहीं था।
फिर वे यहूदियों के लिए आये 

और मैं कुछ नहीं बोला
क्योंकि मैं यहूदी नहीं था।

फिर वे मरेे लिए आये, 
और तब कोई नहीं बचा था 

जो मरेे लिए बोलता।”

कई जाने-माने लोगों ने इन क़ाननूों 
की तलुना 1935 में हिटलर के शासन 
में जर्मनी में पारित न्यूरेमबर्ग क़ाननूों 
से की ह,ै जिनके तहत यहूदियों से 
उनकी नागरिकता छीन ली थी। 
उन्होंने आगाह किया ह ै कि सीएए+ 
एनपीआर+एनआरसी उसी तरह के 
‘होलोकॉस्ट’ यानी जनसंहार को 
जन्म द ेसकता ह ै जिसमें यहूदियों को 
बदनाम और अलग-थलग किया गया, 
उनकी नागरिकता छीन ली गयी, उन्हें 
यातना शिविरों में ले जाया गया और 
अन्त में उन्हें गैस चमै्बरों में मार दिया 
गया। जर्मनी में नाज़ियों द्वारा 60 लाख 
यहूदियों की सनुियोजित ढंग से हत्या 
कर दी गयी थी। 

जब नाज़ी यहूदियों के ख़िलाफ़ 
सामूहिक हत्याकाण्ड रच रहे थे तो 
आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख 
गोलवलकर इसे "नस्लीय गौरव" 
का सर्वोच्च रूप बता रहे थे। उन्होंने 
यहूदियों से "देश को शुद्ध करने" के 
लिए नाज़ी जर्मनी की प्रशंसा की 
थी। उन्होंने हिटलर की नस्लवादी 
नीतियों – न्यूरेम्बर्ग क़ानूनों – के 
लिए कहा कि “यह हमारे सीखने 
और लाभ उठाने के लिए एक 
अच्छा सबक़” है। गोलवलकर ने 
कहा है कि कोई भी भारतीय जो 
हिन्दू नहीं है, वह “देशद्रोही” है और 
भारत में गै़र हिन्दू होना “देशद्रोह” 
है। मोदी गोलवलकर को अपना 
“पूजनीय गुरू” कहते हैं।

अगर ये विनाशकारी क़ाननू लाग ू
हुए तो गहृयदु्ध की सम्भावना हो सकती 
ह।ै करोड़ों लोग चपुचाप अपने साथ हो 

लगेगी आग तो आयेंगे घर कई ज़द में,   
इस गली में सिर्फ़  हमारा मकान थोड़ी है!

(पेज 10 पर जारी)
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(पेज 9 से आगे)
रह ेअन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

परूी दनुिया में भारत अलग-थलग 
पड़ जायेगा।

परूी दनुिया में अनिवासी भारतीयों 
पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पड़ोसी दशेों में रहने वाले हिन्दुओ ं
पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

समाज में शत्रुता, दखु और 
दरु्भावना फैलेगी। 

सीएए+एनपीआर+एनआरसी 
को रोकने के लिए आप क्या कर 

सकते हैं : 
अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों 

और पड़ोसियों के बीच इस मदु्दे के बारे 
में जागरूकता बढ़ाए।ँ उन्हें समझाए ँकि 

सीएए + एनपीआर + एनआरसी हमारे 
लिए विनाशकारी साबित होगा और 
इसे रोका जाना चाहिए।

सरकार, आरएसएस-भाजपा और 
बिके हुए मीडिया द्वारा किये गये झठेू 
और ज़हरीले प्रचार से सावधान रहें। 
इसके बहकावे में न आयें। आपके पास 
आने वाले संघ-भाजपा के लोगों से 
सवाल करें। 

इसका विरोध करें। परेू भारत 
में लाखों-लाख लोग लोकतांत्रिक 
तरीक़ों से इस क़ाननू का विरोध कर रह े
हैं। उनका साथ दीजिए। 

ज़्यादातर पूँजीवादी मीडिया अपने 
मालिकों की भाषा बोलते हुए इस 
मसले पर भी झठू फैलाने में लगा ह।ै 
भाजपा का आईटी सेल भी दिनो-रात 

व्हॉट्सऐप, फ़े सबकु और वेबसाइटों 
से ज़हरीला प्रचार कर रहा ह।ै आखँ 
मूदँकर इनकी बातों को मत मान 
लीजिये। यह मीडिया कभी ग़रीबों और 
महेनतकशों की आवाज़ नहीं उठाता 
ह।ै आज भी उसे हमारी नहीं बल्कि 
अपने धन्नासेठ मालिकों के हितों की 
चिन्ता ह।ै

ट्विटर, फेसबकु, व्हॉट्सऐप, 
इसं्टाग्राम, टेलीग्राम, यट्ूयबू जैसे 
सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के ज़रिए 
जनता के पक्ष में भी काफ़ी लोग 
आवाज़ उठा रह े हैं। इसके अलावा, 
‘मज़दरू बिगलु’ जैसे अख़बार और 
पत्रिकाए ँ सच्चाई को लोगों तक 
पहुचँाने में लगी हैं। इनकी पहचान 
कीजिए और इनसे जडु़िए।

सबसे ज़रूरी बात ह ैकि सीएए + 
एनपीआर + एनआरसी की प्रक्रिया 
का परूा बहिष्कार किया जाये। सरकार  
एनपीआर की प्रक्रिया शरुू करने जा 
रही ह।ै दशे भर में जारी आन्दोलन की 
ओर से इसके साथ असहयोग करने 
का आह्वान किया जा रहा ह।ै यह बहुत 
ज़रूरी ह।ै अगर करोड़ों लोग सिविल 
नाफ़रमानी की राह पर चलते हुए 
सरकार को अपने ब्यौरे दनेे से इकंार 
कर देंगे एनपीआर की प्रक्रिया उन्हें रद्द 
करनी पड़ेगी। 

जो लोग पत्रकार, वकील, 
सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्मकार, 
कलाकार, लेखक आदि हैं, उन्हें अपने 
हुनर के साथ इस आन्दोलन से जडु़ना 
होगा। 

इस वक़्त, सीएए + एनपीआर + 
एनआरसी के खिलाफ लड़ाई बेहद 
ज़रूरी और महत्वपरू्ण ह।ै लेकिन इसके 
साथ ही हमें परूी फासीवादी सत्ता और 
राजनीति के विरुद्ध एक लम्बी लड़ाई 
में भी जटुना होगा। फासीवाद को जड़ 
से मिटाने के लिए ज़रूरी ह ै कि इसे 
पैदा करने वाली पूँजीवादी व्यवस्था 
को मिटाने के संघर्ष के साथ इस लड़ाई 
को जोड़ा जाये। 

(इस लेख को तैयार करने के लिए 
‘सिटिज़न्स फ़ॉर जस्टिस एडं पीस’ 
द्वारा प्रस्तुत सामग्री का उपयोग किया 
गया ह।ै)

अंग्रेज़ी से रूपान्तर: मीनाक्षी

सीएए+एनपीआर+एनआरसी सभी के लिए क्यों  ख़तरनाक हैं

– अफ़रोज़ आलम साहिल
असम के ग्वालपाड़ा ज़िले के 

मटिया इलाके़ के दोमोनी-दलगोमा 
गाँव में डिटेंशन सेंटर का काम काफ़ी 
तेज़ी से चल रहा ह।ै यहाँ मौजदू 
इजंीनियर बताते हैं कि इसे 30 
दिसम्बर, 2019 तक तैयार करने को 
कहा गया था। लेकिन विडम्बना यह 
ह ैकि इस सेंटर को जो मज़दरू तेज़ी के 
साथ बना रह ेहैं, भविष्य में ज़्यादातर 
वही इस सेंटर की ‘शोभा’ बढ़ायेंगे। 
यहाँ मज़दरूी करने वाले मज़दरूों में 
यह डर ह ैकि क्या पता इसके बनने के 
साथ उन्हें भी यहीं क़ैद कर लिया जाये, 
बावजदू इसके वे अपने पेट की आग  
बझुाने के लिए दिन-रात काम में लगे 
हुए हैं।  

असम के आदिवासी समदुाय की 
एक महिला सिपाली हजंग भी यहाँ 
मज़दरूी कर रही ह।ै वह कहती ह,ै  
“मरेा नाम एनआरसी में नहीं आया 
ह।ै मरेे पास सारे काग़ज़ हैं। मैंने विदशेी 
लोगों के ट्रिब्यूनल में अपील की थी, 
लेकिन मरेी अपील को ख़ारिज कर 
दिया गया।” वह आगे कहती ह,ै “मझु े
तो यहाँ आने में भी डर लगता ह,ै 
लेकिन पैसे के लिए मज़दरूी तो करनी 
ही होगी। अब मझु ेयहाँ रखा जायेगा 
या नहीं, मझु े पता नहीं…” सिपाली 
की माँ मालती हजंग भी यहीं मज़दरूी 
कर रही ह।ै

सिपाली की दोस्त सरोजनी हजंग 
की भी यही कहानी ह।ै वह बताती 
ह,ै “मरेा नाम भी एनआरसी में नहीं 
आया ह।ै मैं यह तो जानती हू ँ कि ये 
डी-वोटर के लिए बन रही ह,ै लेकिन 
मैं यह नहीं जानती कि यहाँ उन्हें रखा 
जायेगा जिनका नाम एनआरसी में नहीं 
आया ह।ै”

जब उन्हें बताया गया कि इस 
डिटेंशन सेंटर में उन्हें रखा जा सकता ह,ै 
जिनका नाम एनआरसी में नहीं आया 
ह.ै तो इस पर वह कहती ह,ै “अब मैं 
यह जान गयी हू ँ कि ये डिटेंशन सेंटर 

ह,ै तो बहुत डर लग रहा ह ैपर मरेे पास 
पैसा नहीं ह,ै इसलिए यहाँ मज़दरूी कर 
रही हू।ँ मरेे दो छोटे बच्चे हैं, पति को 
दिमाग़ी बीमारी ह।ै”

हम यहाँ कई मज़दरूों से बात 
करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 
अधिकतर बात करने से बच रह े हैं। 
एक नौजवान मज़दरू बताता ह ैकि यहाँ 
काम करने वाले ज़्यादातर लोगों का 
नाम एनआरसी में नहीं ह,ै लेकिन वह 
बतायेगा नहीं, क्योंकि उसे लगता ह ै
कि यह पता चलने के बाद उसे काम 
से निकाल दिया जायेगा। 

क़रीब ही ममता हजंग ने चाय की 
दकुान खोल रखी ह।ै यहाँ के अधिकतर 
मज़दरू यहीं आकर चाय पीते हैं। वह 
बताती ह ैकि यहाँ के गाँव में अधिकतर 
लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया 
ह।ै उसके बेटे का नाम भी एनआरसी 
लिस्ट से ग़ायब ह।ै

बता दें कि हजंग असम में एक 

जनजाति ह।ै ये लोग 1966 में भारत 
सरकार के निमतं्रण पर परू्वी पाकिस्तान 
से भारत आये थे। इस जनजाति का 
रिफ़्यूजी कैं प भी इसी इलाके़ में बसाया 
गया था।  लेकिन विडम्बना यह ह ैकि 
इस गाँव के अधिकतर लोगों का नाम 
एनआरसी लिस्ट में नहीं आया ह ैऔर 
यही लोग इस डिटेंशन सेंटर में मज़दरूी 
कर रह ेहैं।

यहाँ निरीक्षण का काम दखे रह े
जनूियर इजंीनियर रबिन दास ‘डाउन टू 
अर्थ’ के साथ बातचीत में बताते हैं – 
जो डिटेनी होगा, जो डी-वोटर होगा, 
जिसका नाम एनआरसी में नहीं आया, 
उसे यहाँ रखना ह।ै यहाँ 3,000 लोग 
रख े जा सकते हैं। यहाँ हर तरह की 
सवुिधा उपलब्ध होगी। खाना, रहना, 
स्कू ल, अस्पताल सब कुछ होगा।

वे यह बताते हैं कि ये विश्व का 
दसूरे नम्बर का डिटेंशन सेंटर होगा। 
पहला स्थान अमरेिका का ह,ै दसूरा 

स्थान हमारे असम का होगा। ऐसे 
डिटेंशन सेंटर और बनेंगे। 

इस डिटेंशन सेंटर के बारे में असम 
का हर अधिकारी मीडिया से बात करने 
में कतरा रहा ह।ै ग्वालपाड़ा की डिप्टी 
कमिश्नर वरनाली डेका ने ‘डाउन टू 
अर्थ’ से बातचीत में बताया कि इसका 
काम जेल आईजी की दखेरेख में हो 
रहा ह।ै उन्‍हें उसकी कोई जानकारी नहीं 
ह.ै लेकिन ग्वालापाड़ा जेल का कोई 
अधिकारी इस सिलसिले में कोई बात 
करने को तैयार नहीं ह।ै 

असम में ऐसे 9 सेंटर और बनाये 
जाने हैं। ये सेंटर असम के बरपेटा, 
दीमा हसाव, कामरूप, करीमगंज, 
लखीमपरु, नगांव, नलबरी, शिवसागर 
और सोनितपरु में बनाये जाने की 
योजना ह।ै फ़िलहाल 6 सेंटर यहाँ के 
ड्रिस्टिक्ट जेलों में चल रह े हैं और 
जेलों में बने इन सेंटरों में क़रीब एक 
हज़ार से अधिक लोगों को बद से 

बदतर हालात में रखा गया ह।ै बताया 
जा रहा ह ै कि फ़िलहाल कोकराझार, 
ग्वालपाड़ा, जोरहाट, तेजपरु, डिब्रूगढ़ 
और सिलचर की जेलों में चल रह े
डिटेंशन कैं पों में क़ैद विदशेियों को इस 
सेंटर में रखा जायेगा। 

एक जानकारी के मतुाबिक़ 
ग्वालपाड़ा के इस डिटेशन सेंटर के 
लिए 46.5 करोड़ की मजं़ूरी दी गयी 
ह।ै वहीं दस सेंटरों पर प्रस्तावित ख़र्च 
1,000 करोड़ रुपये ह।ै यह सारा ख़र्च 
केन्द्र सरकार वहन करेगी।

बता दें कि असम में 31 अगस्त 
को एनआरसी की आख़िरी लिस्ट 
जारी हुई। इसमें 19 लाख लोग ऐसे 
पाये गये, जिनके नाम इस लिस्ट में 
नहीं हैं। इन 19 लाख लोगों को अपनी 
नागरिकता साबित करने का एक 
और मौक़ा दिया जायेगा। ऐसे लोग 
120 दिन की समय सीमा के अन्दर 
अपनी नागरिकता साबित कर सकें गे। 
नागरिकता साबित करने के लिए इन 
लोगों को विदशेियों के ट्रिब्यूनल का 
दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। इस वक़्त 
असम में 84 ऐसे ट्रिब्यूनल हैं, जबकि 
ऐसे 200 ट्रिब्यूनल और शरुू करने की 
तैयारी चल रही ह।ै 

महाराष्ट्र में भी बंगलादेशियो ं
के लिए डिटेंशन सेंटर बनायेगी 

सरकार
असम के बाद अब महाराष्ट्र से भी 

डिटेंशन सेंटर बनाये जाने की ख़बर आ 
रही ह।ै महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में रह 
रह ेअवैध बंगलादशेियों के लिए नवी 
मुबंई में डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए 
जगह ढँूढ़ना शरुू कर दिया ह।ै इसके 
लिए गहृ मतं्रालय ने सिडको को पत्र 
लिखा ह।ै पिछले हफ़्ते लिख ेगये इस 
पत्र में जगह ढँूढ़ने की माँग की गयी ह।ै 
राज्य सरकार नेरुल में दो से तीन एकड़ 
जमीन ढँूढ़ रही ह।ै

(‘डाउन टु अर्थ’ पत्रिका  
से साभार)

अपने लिए जेल ख़ुद बना रहे हैं असम में एनआरसी से बाहर हुए मज़दूर
एनआरसी की सूची में शामिल नही ंहोने के बावजदू पेट भरने के लिए मज़दूर उस डिटेंशन 

सेंटर के निर्माण में जटेु हैं, जहा ँउन्हें क़ैद किया जाना है

(फ़ोटो: असम के ग्वालपाड़ा ज़िले के मटिया इलाके के दोमोनी-दलगोमा गाँव में बन रहा डिटेंशन सेंटर)
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– नितिन श्रीवास्तव 
(बीबीसी संवाददाता)

कल्पना कीजिए कि एक 35 फ़ु ट x 
25 फ़ु ट के कमरे में क़रीब 35 आदमी 
सो रह ेहों। सबुह पाँच बजे लगभग सभी 
को एक दहाड़ती हुई आवाज़ के साथ 
जगा दिया जाये। छह बजे तक इन सभी 
को कमरे में मौजदू एकमात्र टॉयलेट 
से फ़ारिग होकर चाय और बिस्कु ट ले 
लेने होंगे। साढ़े छह बजे इन सभी लोगों 
को बाहर एक बड़े से आगँन में छोड़ 
दिया जायेगा, परूा दिन काटने के लिए। 
अगर सबुह की चाय-बिस्कु ट नहीं ले 
पाये तो फिर कुछ घण्टे बाद ही चावल 
मिलेगा, जिसके साथ दाल कितनी 
पकी मिलेगी ये सिर्फ़  क़यास की बात 
ह।ै चार बजे तक रात का खाना भी ले 
लेना अनिवार्य सा ह,ै सब्ज़ी-दाल और 
चावल। हफ़्ते में दो दिन उबले अण्डे 
मिलेंगे और एक दिन मीट परोसने की 
बात ह।ै

रोज़ शाम साढ़े छह बजे इनकी 
दनुिया वापस उसी कमरे में सिमटा दी 
जायेगी। रात भर खाने का कोई दसूरा 
ज़रिया नहीं और ‘सही जगुाड़ वालों 
को’ टॉयलेट के दरवाज़े से थोड़ी दरू 
सोने को मिल सकता ह।ै

लेकिन इस दनुिया को सिर्फ़  भीतर 
रहने वाले ही दखे पाते हैं और बयान 
कर पाते हैं।

बाहर का नज़ारा
दोपहर के साढ़े ग्यारह बजे हैं और 

लोह े के एक बड़े गेट के बाहर क़रीब 
एक दर्जन लोग लाइन लगा चकेु हैं। 
सभी को इन्तज़ार ह ैगेट के उस पार की 
दनुिया से किसी अपने की शक्ल दखेने 
का, उसकी सधु लेने का। सिर्फ़  पाँच से 
10 मिनट मिलेंगे यह करने को और 
अगर आपके पास 100 रुपये ज़्यादा हैं 
तो 10 मिनट बढ़ भी सकते हैं।

बाहर गेट पर आपने मोबाइल भी 
निकाल लिया तो दो गार्ड पछूने दौड़ते 
हैं, “फोटू मत लेना, नहीं तो सज़ा हो 

सकती ह।ै" लाइन में खड़े लोगों में एक 
मोहम्मद यनूसु भी हैं जो अपने पिता का 
हाल लेने आये हैं।

"मरेे बाप ने कोई क़त्ल या चोरी 
नहीं की ह।ै उन्हें कोई सज़ा भी नहीं 
सनुायी गयी ह।ै लेकिन पिछले कई 
महीनों से वे जेल के एक हिस्से में क़ै द 
हैं क्योंकि उन्हें विदशेी (बांग्लादशेी) 
बताया जा रहा ह।ै अब आप मरेा फोटो 
मत लेना सर, नहीं तो मझु ेभी विदशेी 
मान लिया जायेगा", कहते हुए यनूसु 
की आखँें नम हो चकुी हैं।

सिलचर सेन्ट्रल जेल के भीतर 
ही एक डिटेंशन कैम्प ह ै जिसमें 50 
से ज़्यादा ऐसे लोग क़ै द हैं जिनकी 
भारतीय नागरिकता पर शक ह।ैअसम 
में पिछले 10 वर्षों से 6 डिटेंशने कैम्प 
हैं और सरकार के मतुाबिक़ क़रीब 
1,000 लोग फ़िलहाल राज्य के 
डिटेंशने कैम्पों में क़ै द हैं।ये कैम्प राज्य 
के सिलचर, ग्वालपाड़ा, कोकराझार, 
तेज़परु, जोरहट और डिब्रूगढ़ ज़िलों में 
हैं।

ख़ास बात यह ह ै कि ऐसे मामलों 
की सनुवाई विशषे रूप से बनी विदशेी 
ट्रिब्‍यूनल में ही शरुू हो सकती ह।ैसाल 
2008 से अब तक क़रीब 90,000 
लोगों की नागरिकता शक के घरेे में आ 
चकुी ह।ैइनमें वो भी शामिल हैं जिनका 
नाम डी-वोटर यानी संदिग्ध वोटर श्रेणी 
में ह।ै

किस बात की सज़ा?
ऐसे ही एक शख़्स अजित दास भी 

हैं जिनके ख़िलाफ़ विदशेी ट्रिब्‍यूनल 
से तीन महीने पहले वारंट जारी हुआ 
था।अजित एक पेशी में नहीं पहुचँ े
जिसके चलते उन्हें सिलचर जेल के 
भीतर बने डिटेंशन कैम्प में पहुचँा दिया 
गया।ढाई महीने बाद बेल पर रिहा होने 
वाले अजित ने अपना तजरु्बा बताया।

उन्होंने कहा, “डेढ़ महीने तक 
मर्डर, रेप और चीटिग केस वाले 
क़ैदि यों के साथ रखा गया। शिक़ायत 
करने पर उसी जेल के डिटेंशने कैम्प में 

शिफ़्ट कर दिया। कैम्प में बीमार लोगों 
सा खाना मिलता था। जाते समय मरेा 
वज़न 60 किलो था। ढाई महीने रहने 
पर 5 किलो कम हो गया। बाहर आने 
पर चलने-फिरने में दिक़्क़त हो रही ह।ै 
एक रूम में 50 लोगों को रखा जाता 
ह,ै बाथरूम के सामने सोना पड़ता ह"ै।

दशक भर पहले बने इन डिटेंशन 
कैम्पों की व्यवस्था पर सवाल पहले 
भी उठे हैं।चदं महीने पहले ही परू्व 
प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक 
कार्यकर्ता हर्ष मदंर ने भी राष्ट्रीय 
मानवाधिकार आयोग की उस कमिटी 
से इस्तीफ़ा दिया था जिसने असम 
जाकर इन डिटेंशन कैम्पों का जायज़ा 
लिया था।हर्ष मदंर का दावा ह ै कि, 
“कमिटी के दो और नमुाइदंों के साथ 
मैंन जमा होने वाली रिपोर्ट के अलावा 
एक स्वतंत्र रिपोर्ट भी आयोग को सौंपी 
थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं 
लिया गया"।

विदेशी ट्रिब्यूनल
हालाँकि असम सरकार ने इस बात 

को कई बार दोहराया ह ैकि, “डिटेंशन 
कैम्पों की तलुना जेलों से करना ग़लत 
ह।ै"दक्षिणी असम के विशालकाय 
कछार प्रान्त के ज़िला उपायकु्त एस 
लक्ष्मनन ने सभी आरोपों पर बीबीसी 
से बात की।

उन्होंने कहा, “कुछ संदिग्ध वोटरों 
को सज़ा काट रह ेक़ैदि यों के साथ एक 
ही जेल में रहना पड़ रहा ह ै क्योंकि 
जगह की कमी ह।ै वैसे भी जेल एक 
रिफ़ार्म सेंटर होता ह।ै जिनको किसी 
भी क़िस्म की तकलीफ़ या मडेिकल 
सहायता की ज़रूरत होती ह,ै उन्हें हम 
सब कुछ निःशलु्क महुयैा कराते हैं। 
सरकारी स्टाफ़ की कमी को भी परूा 
किया जा रहा ह।ै"

इस बीच डिटेंशन कैम्पों में रह कर 
आये लोगों के दावे दिल दहलाने वाले 
हैं।क़रीब सात साल पहले सिलचर की 
रहने वाली सचुदं्रा गोस्वामी के घर 
विदशेी ट्रिब्‍यूनल का एक नोटिस पहुचँा 

था। विदशेी होने के शक का नोटिस 
जिस व्यक्ति के नाम पर था उससे 
सचुदं्रा का नाम ज़रा सा ही मिलता 
था तो परिवार ने नोटिस पर ध्यान नहीं 
दिया।लेकिन मई, 2015 की एक शाम 
स्थानीय पलुिस वाले सचुदं्रा को उनके 
घर से पछूताछ के लिए थाने ले गये 
और फिर वहाँ से डिटेंशन कैम्प।

सचुदं्रा गोस्वामी उस दिन को 
याद करके आज भी भावकु हो उठती 
हैं।उन्होंने कहा,” ग़लत नाम के चलते 
तीन दिन सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। 
ऐसा तजरु्बा तो बरुा ही होगा। मझु जैसी 
हाउसवाइफ़ को जेल में डाल दिया। 
डिटेंशने कैम्प नाम की कोई चीज़ 
नहीं थी, मझु े दसूरे क़ैदि यों के साथ 
डाल दिया। जेल में साफ़-सफ़ाई नहीं 
ह ै ।बाथरूम इतने गन्दे कि पछूिए मत। 
समझ लीजिए खाना सिर्फ़  ज़िन्दा रहने 
के लिए मिलता ह।ै कोई क़ै दी ह ैतो क्या 
हुआ, उसका पानी-खाना तो ठीक होना 
चाहिए"।

डिटेंशन कैम्प के बाहर
सचुदं्रा के लिए ग़लतफ़हमी के 

वे तीन दिन तीस साल के बराबर 
हैं।डिटेंशन कैम्प में रह कर आये 
अधिकतर लोग बताते हैं कि वहाँ 
ज़्यादातर बजु़ुर्ग  ही हैं।उनमें से कुछ 
ऐसे हैं जिनके विदशेी होने का प्रमाण 
भी मिल चकुा ह।ै लेकिन अमराघाट 
के रहने वाले और अपनी उम्र 100 से 
ऊपर बताने वाले चन्द्रधर दास जैसे भी 
हैं जिन्‍हें फ़िलहाल छोड़ दिया गया ह ै
अगली पेशी की तारीख़ तक।

हाइवे से सटे एक छोटे से दो कमरे 
वाली टीन की छत के नीच े चन्द्रधर 
दास ने अपनी दास्तान सनुायी। "जेल में 
दसूरे क़ैदि यों को मरेी उम्र और वहाँ होने 
पर ताज्जुब था। क़ै दी ही मरेी मदद करते 
थे क्योंकि मैं बिना सहारे के चल नहीं 
सकता, उठ-बैठ नहीं सकता। मैंने ऐसा 
क्या गनुाह किया था कि इस उम्र में मझु े
तीन महीने के लिए जेल में डाल दिया 
गया।अगर जेल जाना पड़ा तो दोबारा 

जाऊँगा लेकिन यह साबित करके रहूगँा 
कि मैं भारतीय ही हू।ँ"

असम के डिटेंशन कैम्प इन दिनों 
ज़्यादा चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि हाल 
ही में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक 
रजिस्टर की अन्तिम लिस्ट जारी की 
गयी ह।ै इस लिस्ट में उन लोगों का नाम 
ह ै जिन्हें भारतीय नागरिक घोषित कर 
दिया गया ह।ै हालाँकि करीब 40 लाख 
लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम इस लिस्ट 
में नहीं आया ह।ै

लोगों में इस बात को लेकर डर था 
कि आगे उनका क्या होगा, क्या उन्हें 
विदशे भजे दिया जायेगा या फिर कहीं 
विदशेी ट्रिब्‍यूनल में उनके ख़िलाफ़ 
मामला तो नहीं शरुू हो जायेगा।

हलाँकि सरकार ने इस बात को 
साफ़ किया ह ै कि एनआरसी का 
डिटेंशन कैम्पों में रहने वालों से कोई 
लेना-दनेा नहीं ह ै और जिनका नाम 
लिस्ट में नहीं आया ह ैउन्हें और मौके 
दिये जायेंगे नागरिकता साबित करने 
के।
एनआरसी की वजह से मशु्किल 

में कई परिवार
लेकिन डिटेंशन कैम्पों के भीतर के 

हालात पर असम सरकार ने अभी तक 
ज़्यादा खलु कर बात नहीं की ह।ैराज्य 
गहृ मतं्रालय के एक वरिष्ठ अफ़सर ने 
बीबीसी से कहा, “हम लोग इस बात 
पर काम कर रह ेहैं कि डिटेंशन कैम्पों 
को जेलों से अलग शिफ़्ट किया जाये। 
साथ ही हम लोग डिटेंशन कैम्पों के 
हालात सधुारने का परूा प्रयास कर रह े
हैं।"ये प्रयास’’  कब तक सच होने की 
शक्ल लेंगे यह कह पाना फ़िलहाल 
मशु्किल ह।ै

लेकिन जिन लोगों को यहाँ रहना 
पड़ रहा ह ै या जो लोग यहाँ रह चकेु 
हैं, उनके लिए ये डिटेंशन कैम्प एक 
भयानक सपना ह ै जिसे भलुाने में वे 
दिन-रात लगे रहते हैं।

असम में डिटेंशन कैम्प के भीतर क्या-क्या होता है

22 दिसंबर को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली 
के रामलीला मदैान में रैली के दौरान 
कहा था: डिटेंशन सेंटर की अफ़वाहें हैं; 
यह झठू ह,ै झठू ह,ै झठू ह।ै

24 दिसम्बर को अमित शाह ने 
कहा: डिटेंशन सेंटर सतत प्रक्रिया ह,ै 
अगर कोई विदशेी नागरिक पकड़ा जाता 
ह ैतो उसे डिटेंशन सेंटर में रखते हैं। शाह 
ने कहा: 6 साल में एनआरसी पर कोई 
बात नहीं हुई। लेकिन संसद में और कई 
चनुावी रैलियों में अमित शाह ने कहा 
था: ये मानकर चलिए, एनआरसी आने 
वाला ह।ै आप क्रोनोलॉजी समझिए। 
पहले सीएए आयेगा और फिर परेू दशे 
में एनआरसी लाग ूहोगा।

इससे पहले 27 नवंबर को राज्यसभा 
में गहृराज्य मतं्री नित्यानंद राय ने असम 
के डिटेंशन सेंटरों में 28 लोगों की मौत 
होने की बात सही बताया था। उसके 

बाद कम से कम दो और लोगों की मतृ्यु 
की ख़बर आ चकुी ह।ै

अन्तरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स 
की रिपोर्ट के मतुाबिक, असम में 6 
डिटेंशन सेंटर हैं। इडंियन एक्सप्रेस के 
मतुाबिक, कर्नाटक में भी एक डिटेंशन 
सेंटर हाल ही में बनकर तैयार हुआ ह।ै 
कई और राज्यों में डिटेंशन सेंटर बन रह े
हैं। रॉयटर्स की सितंबर में आयी रिपोर्ट के 
मतुाबिक, असम के गोलपाड़ा में अवैध 
प्रवासियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर 
बनाया जा रहा ह।ै इसमें करीब 3 हजार 
लोगों को रखा जा सकता ह।ै अगस्त 
2016 में सरकार ने भी लोकसभा में 
बताया था कि असम में 6 डिटेंशन सेंटर 
हैं। 

गहृ मतं्रालय ने जनवरी 2019 
में राज्यों को डिटेंशन सेंटरों के बारे में 
नियमावली भी भजेी थी।

ये झूठ है! झूठ है! झूठ है! 
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(पेज 6 से आगे)
खदु को सबसे बड़ा ‘राष्ट्रवादी’ बता 
रहा ह।ै दशे की आम जनता इतनी मढ़ू 
नहीं ह।ै दशे के नौजवान इस संघ द्वारा 
बोले जाने वाले इस झठू पर कभी भी 
यकीन नहीं करेंगे।

... ... ...
आरएसएस के “देशप्रेम”  

का सच
जिस बात को एक आम भारतीय 

समझता ह ैउससे संघ इनकार करता 
ह।ै आज एक आम आदमी से आप 
पछूिए कि इस दशे में हिन्दू- मसु्लिम, 
मदंिर-मस्जिद, के नाम पर बाँटना 
क्या ठीक ह?ै तो उसका उत्तर होगा 
कि लोगों का आपसी भाईचारे से 
रहना ही इन झगड़ों का विकल्प ह,ै 
कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने 
के लिए ये दगंे भड़काते हैं, जनता 
को बाँटते ह।ै जब आजादी के समय 
से लेकर आज तक ‘हिन्दू मसु्लिम 
सिक्ख इसाई सब आपस में भाई-
भाई’ की बात सबको जँचती ह।ै जब 
क्रान्तिकारी शहीदों ने आजादी के 
समय लोगों को साम्प्रदायिकता 
के खतरे से आगाह करते हुए लोगों 
को मिलकर आजादी की लड़ाई 
के लिए सघंर्ष करने की अपील 
की तो उस समय सघं अपनी 
कट्टर हिन्दू साम्प्रदायिक नीति का 

प्रचार कर रहा था, और आज भी 
कर रहा है। सघं के लिए देश का 
मतलब कट्टर हिन्दू साम्प्रदायिक 
लोगों का देश है और इसके दायरे 
में अन्य धर्मों को मानने वाले 
तो दूर स्वयं व्यापक आम हिन्दू 
आबादी भी नहीं है। आदिवासी 
और दलित आबादी, महिलाए ँ भी 
संघ के कट्टर हिन्दू राष्ट्र की नीति में 
कहीं नहीं हैं। क्योंकि संघ के लिए जो 
‘मनसु्मृति’ सबसे बेहतर संविधान 
ह ैउसमें दलितों और महिलाओ ंकी 
स्थिति गलुाम की स्थिति से अधिक 
कुछ नहीं ह।ै

भारत में राष्ट्र की अवधारणा 
औपनिवेशिक गलुामी से आजादी 
के लिए उसके संघर्ष करने के दौरान 
विकसित हुई ह।ै सामान्य आदमी भी 
जानता ह ै कि पहले भारत में राजे 
रजवाड़े और अलग- अलग रियासतें 
थीं- प्राचीन भारत में भी जैन, बौद्ध 
और हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग 
थे। हिन्दू धर्म में भी अनेकों सम्प्रदाय 
थे और हैं जो अलग अलग मलू्यों 
को मानते थे और आज भी मानते हैं। 
कोई एकाश्मी मानकीकृत संस्कृति  के 
बजाय विभिन्न संस्कृति याँ प्राचीन 
काल से अब तक बनी और चली 
आ रही हैं। लेकिन संघ अपनी झठूी 
और गढ़ी हुई राष्ट्र की परिभाषा में 

नंगी आखँों से दिखने वाली समाज 
की भौतिक सच्चाई को नकारते हुए 
एक ‘हिन्दू राष्ट्र’ की बात करता ह ै
जो ऐतिहासिक सच्चाइयों से न सिर्फ  
दरू ह ै बल्कि परेू मलु्क को बाँटने, 
टुकड़े-टुकड़े करने और दगंों की आग 
में झोंककर आज पूँजीपतियों की 
सेवा पर आमादा ह।ै
आरएसएस का कौन सा राष्ट्र?

भारत के बारे में गोलवलकर 
शहीदों के विचारों के विपरीत जाते 
हुए एक अलग ही राग अलापते हैं। 
वही साम्प्रदायिक सोच, अलगाव 
पैदा करने की सोच उनकी राष्ट्र की 
परिभाषा में भी दिखाई दतेी ह।ै वे 
कहते हैं:

“इस प्रकार अपनी वर्तमान 
स्थितियों में राष्ट्र की आधनुिक समझ 
लाग ूकरते हुए जो अप्रश्नेय निष्कर्ष 
हमारे सामने आता ह ैवह यह ह ैकि 
इस दशे, हिन्दुस्थान में हिन्दू नस्ल 
अपने हिन्दू धर्म, हिन्दू संस्कृति  और 
हिन्दू भाषा (संस्कृति  का स्वाभाविक 
परिवार और उसकी व्युत्पत्तियाँ) 
से राष्ट्रीय अवधारणा को परिपरू्ण 
करती हैं।” (गोलवलकर, ‘वी आर 
अवर नेशनहुड डिफाईन्ड’ भारत 
पब्लिकेशन नागपरु, 1939 के हिन्दी 
अनवुाद ‘हम या हमारी राष्ट्रीयता की 
परिभाषा’ पषृ्ठ-148)

इसी तरह हिन्दू महासभा के 19वें 
अधिवेशन (सन ्1937, अहमदाबाद) 
में सावरकर ने अपने भाषण में कहाः

“फिलहाल हिन्दुस्तान में दो 
प्रतिद्वंदी राष्ट्र पास-पास रह रह ेहैं… 
हिन्दुस्तान में मखु्य तौर पर दो राष्ट्र 
हैं- हिन्दू और मसुलमान” (समग्र 
सावरकर वांग्मय, पनूा, 1963, पषृ्ठ- 
296)

भारत विभाजन के लिए गाँधी 
और मसु्लिम लीग को गाली दनेे 
वाला आरएसएस स्वयं मसु्लिम 
लीग की तरह कैसे धर्म के आधार पर 
भारत को बाँटने का पक्षधर था इससे 
साफ प्रकट होता ह।ै

संघ जब परेू दशे में धर्म के नाम 
पर बाँटने की अपनी घणृित राजनीति 
कर रहा था तो शहीद भगतसिंह और 
उनके साथियों ने दशे की आजादी 
के लिए जनता को एकजटु होने और 
साम्प्रदायिक झगड़ों से निपटने का 
यह रास्ता सझुाया। साम्प्रदायिक दगंों 
पर सन ्1938 में ‘किरती’ में उनका 
लेख छपा। उन्होंने लिखाः

“लोगों को परस्पर लड़ने से 
रोकने के लिए वर्ग चतेना की जरूरत 
ह।ै गरीब, महेनतकश व किसानों को 
स्पष्ट समझा दनेा चाहिए कि तमु्हारे 
असली दशु्मन पूँजीपति हैं, इसलिए 
तमु्हे इनके हथकंडों से बचकर रहना 

चाहिए और इनके हत्थे चढ़ कुछ न 
करना चाहिए। संसार के सभी गरीबों 
के, चाह ेवे किसी भी जाति, रंग, धर्म 
या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही हैं। 
तमु्हारी भलाई इसी में ह ै कि धर्म, 
रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व दशे के 
भदेभाव मिटाकर एकजटु हो जाओ 
और सरकार की ताकत अपने हाथ में 
लेने का यत्न करो।”

 शहीद भगतसिह जहाँ धर्म, जाति 
और रंग के झगड़े मिटाकर दनुियाभर 
के महेनतकश लोगों को एक होने की 
अपील कर रह े हैं वहीं आरएसएस 
व हिन्दू महासभा लोगों को धर्म के 
नाम पर बाँट रहें हैं। आज उसी नीति 
पर चलते हुए भाजपा के प्रधानमन्त्री 
मोदी दनुियाभर के पूँजीपतियों और 
दशेी पूँजीपतियों की सेवा में लगे हैं 
तो संघ लोगों को बाँटने की और दगंे 
कराने की नीति पर मसु्तैद हो गया 
ह।ै हमें तय करना ही होगा कि हमें 
भगतसिंह की बातों को मानना ह ैया 
संघ की।

(नौजवान भारत सभा 
द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ‘कौन 
देशभक्‍त, कौन देशद्रोही’ से 
साभार)

राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ की देशभक्ति का सच

सरकार की धोखेबाज़ी से सावधान! एनपीआर ही एनआरसी है!
(पेज 7 से आगे)

नहीं होगा। फिर? दशेभर में अरबों रुपये 
ख़र्च करके जो बड़े-बड़े डिटेंशन सेंटर 
बनाये जा रह े हैं उनमें भारी संख्या में 
लोगों को रखा जायेगा। एक-एक कमरे 
में दर्जनों लोग। आधा पेट खाकर बैल 
की तरह काम करते-करते वे मर जायेंगे। 
इसके बाहर जो आबादी रह जायेगी वह 
भी डर और ग़ुलामी में ही जियेगी।

यह आम अवाम की लड़ाई है
मोदी सरकार अपने छह साल के 

शासन में जनता से किये सारे वाद ेतोड़ 
चकुी ह।ै अर्थव्यवस्था तबाही के कगार 
पर ह।ै बेरोज़गारी पिछले 45 साल का 
रिकॉर्ड तोड़ चकुी ह।ै महगँाई ने आम 
लोगों का जीना दभूर कर दिया ह।ै 
सरकार एक-एक करके सारे सार्वजनिक 
उद्योग अपने चहतेे पूँजीपतियों को बेच 
रही ह।ै लाखों करोड़ रुपये अम्बानी-
अडानी जैसे सेठों पर लटुाये जा रह े

हैं, मोदी के प्रचार पर हज़ारों करोड़ 
बहाये जा रह ेहैं और ऊपर से नीच ेतक 
भ्रष्टाचार का राज क़ायम ह।ै इससे होने 
वाले घाटे को परूा करने के लिए शिक्षा, 
स्वास्थ्य, मनरेगा आदि के बजट में 
कटौती करके सारा पैसा सरकार हड़प 
ले रही ह।ै 

हर मोर्चे पर नाकाम यह सरकार 
केवल एक मकसद में कामयाब हुई 
है! वह है धर्म और जाति के नाम 
पर नफ़रत फैलाना और लोगों को 
आपस में बाँट देना। देश में अगर 
कोई ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ है, तो 
वह यही लोग हैं। लेकिन जनता के 
आन्दोलन ने अब उनके इस मसंबेू पर 
भी करारी चोट की ह।ै हर जगह भारी 
संख्या में मसुलमानों के साथ-साथ हर 
जाति और मजहब के लोग सड़कों पर 
उतर रह ेहैं और धआुधँार झठेू प्रचार के 
बावजदू ‘नहीं बँटेंगे, एक रहेंगे’ का नारा 
बलुन्द कर रह ेहैं। इस एकजटुता को हमें 

और भी व्यापक बनाना ह,ै क्योंकि यही 
हमारी सबसे बड़ी ताक़त ह।ै

हम हिटलरी जर्मनी का काला 
इतिहास यहा ँदोहराने नही ंदेंगे!

हिटलर के ज़माने में जर्मनी में 
बनाये गये डिटेंशन सेंटरों का इतिहास 
बताता ह ै कि इनका इस्तेमाल दशे के 
पूँजीपतियों को मफु़्त ग़ुलाम श्रम महुयैा 
कराने के लिए किया गया था। हमारे 
दशे में अम्बानी-अडानी, टाटा-बिड़ला 
जैसे सरमायेदारों को डिटेंशन सेंटरों 
में मफु़्त ग़ुलाम मज़दरू महुयैा कराये 
जायेंगे जिनमें हिन्दुओ ंऔर मसुलमानों 
दोनों को ही खटना और मरना होगा। 
इसके अलावा बाहर भी अधिकारों 
से वंचित करोड़ों की आबादी का वे 
मनमाने तरीक़े  से शोषण कर सकें गे। यह 
सब इसीलिए किया जा रहा ह ै ताकि 
मन्दी से बिलबिला रह े पूँजीपतियों-
सरमायेदारों को राहत दिलायी जा सके। 

यही इनके असली नापाक मसंबेू हैं। 
मन्दी, बेरोज़गारी और महगँाई से ध्यान 
भटकाने के लिए और पूँजीपतियों को 
मनुाफ़े के संकट से राहत दिलाने के 
लिए मोदी-शाह की तानाशाह सरकार 
ने सीएए-एनपीआर-एनआरसी की 
चाल चली ह।ै यही इनके तथाकथित 
“हिन्दू राष्ट्र” की असलियत है। 

लेकिन यह हमारे वजूद का 
सवाल है और हम किसी भी 
कीमत पर उनके इन नापाक मंसबूों 
को कामयाब नहीं होने देंगे। ये 
सभी ग़रीबों और मेहनतकशों को 
निशाना बनाने वाली फासीवादी 
चालें हैं और इसीलिए हमारे 
आन्दोलन का रंग किसी भी कीमत 
पर किसी मजहब या सम्प्रदाय से 
नहीं जुड़ना चाहिए। हमें हर धर्म और 
हर जाति के तमाम मेहनतकशों की 
एकजुटता के बूते इस फासीवादी 
मंसबेू को नाकाम करना होगा 

और इसी रास्ते से यह सम्भव भी 
है। सघंी प्रचार मशीनरी और गोदी 
मीडिया से दिनो-रात जारी ज़हरीले 
और झूठे प्रचार से यह राय बनाने 
की कोशिश हो रही है कि यह 
आन्दोलन केवल मुसलमानों का 
है, ताकि इस आन्दोलन के विरोध 
में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण 
किया जा सके। हमें सघं परिवार 
की इस साज़िश को बेनक़ाब और 
नाकाम करना होगा और सभी धर्मों 
और सम्प्रदायों के आम अवाम 
की फ़ौलादी एकजुटता क़ायम कर 
मोदी-शाह की जोड़ी के फासीवादी 
मंसबूों को नाकाम करना होगा।

(बिगुल मज़दर दस्ता, नौजवान 
भारत सभा, दिशा छात्र सगंठन, और 
स्त्री मुक्ति लीग की ओर से विभिन्न 

शहरों में बाँटा जा रहा पर्चा)

का बेशक भरपरू इस्तेमाल करना 
चाहिए, संवैधानिक वायदों-करारों 
से फ़ासिस्टों के विश्वासघात को भी 
उजागर करना चाहिए, संविधान-प्रदत्त 
अतिसीमित जनवादी अधिकारों के भी 
अपहरण के ख़िलाफ़ आवाज़ बलुन्द 

करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी 
काम नहीं करना चाहिए जिससे इस 
संविधान का आदर्शीकरण हो और 
जनता में बेकार के विभ्रम फैलें। जहाँ 
तक और जब तक गुंजाइश होती ह,ै हम 
संवैधानिक रास्तों से और संवैधानिक-
विधिक दायरे में ही संघर्ष चलाते हैं, पर 

इन्हें अनलु्लंघनीय लक्षमण रेखा मान 
लेने का विभ्रम जनता में कत्तई नहीं 
फैलाया जाना चाहिए। संघर्ष करते हुए 
जनता इन सीमाओ ंको खदु पहचानने 
लगती ह ै और फिर इनके अतिक्रमण 
की अनिवार्यता को समझने लगती ह।ै 
तात्कालिक मदु्दों की लडाइयाँ लड़ते 

हुए हम अपने क्रान्तिकारी शिक्षा 
और प्रचार के कार्य को इसी दिशा में 
निर्देशित करते हैं। क्रान्तिकारी बदलाव 
संविधान और क़ाननू की चौहद्दी में क़ैद 
रहकर नहीं, बल्कि उनको तोड़कर होते 
हैं। इतिहास में इसका कोई अपवाद नहीं 
ह।ै हिन्दुत्ववादी फ़ासीवाद के विरुद्ध 

संघर्ष भी क्रान्तिकारी संघर्ष की ही एक 
अविभाज्य कड़ी ह,ै इसे बरु्जुआ जनवाद 
की फिर से बहाली के यटूोपियाई और 
असम्भव सधुारवादी लक्ष्य तक सीमित 
नहीं किया जाना चाहिए।

(पेज 13 से आगे)

संविधान के बारे में सोचने के लिए कुछ अहम सवाल
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– कविता कृष्‍णपल्लवी 
आज फ़ासिस्ट इस दशे के 

संविधान को भी व्यवहारतः ताक पर 
रखकर हमारे अतिसीमित, रह-ेसह े
जनवादी अधिकारों पर भी डाका डाल 
रह े हैं और दशे में लाखों-लाख लोग 
इन संवैधानिक अधिकारों की हिफ़ाज़त 
के लिए सड़कों पर उतर कर लड़ रह ेहैं। 
ऐसे में तय ही ह ैकि हम उन अधिकारों 
के लिए अवाम के साथ मिलकर 
लड़ेंगे और फ़ासिस्टों को बेनक़ाब 
करने के लिए संविधान का हवाला भी 
देंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में संविधान 
को जनवाद की “पवित्र पसु्तक” या 
“होली बाइबिल” कत्तई नहीं बनाया 
जाना चाहिए, इसका आदर्शीकरण 
या महिमामण्डन करना एक भयंकर 
अनैतिहासिक और आत्मघाती ग़लती 
होगी।

किसी भी बरु्जुआ जनवादी दशे 
की आम जनता को अपने जनवादी 
अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए 
प्रबोधनकालीन दार्शनिकों के आदर्शों 
को सन्दर्भ-बिन्दु बनाना चाहिए जो 
तर्क णा-आधारित इहलौकिकता 
(सेकुलरिज़्म) और जनवाद की 
अवधारणा पेश करते हैं न कि किसी 
दशे-विशषे के संविधान को। दनुिया का 
ज़्यादा से ज़्यादा जनवादी अधिकार दनेे 
वाला बरु्जुआ जनवादी दशे भी अपनी 
जनता को उतने जनवादी अधिकार नहीं 
दतेा जितना अपने संविधान में दावे 
और वायद ेकरता ह।ै

“हम भारत के लोग...” -- भारतीय 
संविधान की प्रस्तावना के ये शब्द हूबहू 
वही हैं जिससे 1787 के फिलाडेल्फिया 
कन्वेंशन ने अमरेिकी संविधान की 
शरुुआत की थी। गौरतलब ह ै कि इस 
कन्वेंशन में न तो काली आबादी का 
प्रतिनिधित्व था न ही इस संविधान 
को लाग ूकरते हुए अमरेिकी गणराज्य 
ने दासता का उन्मूलन किया। दासता 
का उन्मूलन अश्वेत दासों के अनथक 
संघर्षों के फलस्वरूप एक शताब्दी बाद 
हुआ। अमरेिकी संविधान की प्रस्तावना 
में उल्लिखित “हम संयकु्त राज्य के 
लोग” में स्त्रियों की आधी आबादी 
भी शामिल नहीं थी, क्योंकि उस समय 
उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था।

संविधान में आदर्शों की चाह े
जितनी लम्बी-चौड़ी लफ़्फ़ाज़ी की 
जाये, संविधान में लिख दनेे मात्र से 
जनता को अधिकार प्राप्त नहीं हो 
जाते। हाँ, जिन अधिकारों को जनता 
लड़कर हासिल करती ह,ै उनमें से कई 
को शासक वर्ग संविधान में संहिताबद्ध 
करने के लिए बाध्य हो जाता ह।ै यानी 
जिन दशेों में जनता क्रान्तिकारी संघर्षों 
की लम्बी प्रक्रिया में जनवादी अधिकार 
हासिल करती ह ैउन दशेों के सामाजिक 
ताना-बाना में जनवाद के तत्व रच-बस 
जाते हैं और बरु्जुआ संविधान भी किसी 
हद तक इस स्थिति को प्रतिबिम्बित 
करने लगते हैं। पश्चिम के जिन दशेों में 

बरु्जुआ जनवाद ‘पनुर्जागरण-प्रबोधन-
क्रान्ति’ की ऐतिहासिक प्रक्रिया 
से गज़ुरकर स्थापित हुआ, वहाँ के 
सामाजिक ताना-बाना और जनता 
की चतेना में जनवाद के मलू्य रच-े
बसे हैं और इसलिए वहाँ के संविधान 
किसी हद तक इस वस्तुगत स्थिति को 
प्रतिबिबित करते हैं। हालाँकि उन दशेों 
में भी जब संकट के बादल गहराते हैं 
तो बरु्जुआ वर्ग जनवाद के संवैधानिक 
वायदों से मकुर जाता ह ै और अपने 
वर्गीय अधिनायकत्व को नंगे रूप में 
लाग ूकरने लगता ह।ै

भारत जैसे उत्तर-औपनिवेशिक 
समाजों की स्थिति कुछ भिन्न ह।ै यहाँ 
का बरु्जुआ वर्ग ‘पनुर्जागरण-प्रबोधन-
क्रान्ति’ की प्रक्रिया से गजुरकर सत्ता 
में नहीं आया। वह औपनिवेशिक 
सामाजिक-आर्थिक संरचना के गर्भ 
से पैदा हुआ एक रुग्ण-विकलांग-बौना 
बरु्जुआ वर्ग था जिसने क्रान्ति की जगह 
‘दबाव-समझौता-दबाव’ की रणनीति 
अपनाकर तथा विश्व-परिस्थितियों 
एवं जनता की क्रान्तिकारी शक्तियों 
की कमज़ोरी का लाभ उठाकर सत्ता में 
आया। यह बरु्जुआ वर्ग अपनी जनता 
को उतना जनवादी अधिकार भी कत्तई 
नहीं द ेसकता जितना पश्चिम के किसी 
बरु्जुआ वर्ग ने दिया। यही कारण ह ैकि 
हमारे दशे का संविधान शरुू से अन्‍त 
तक कोरी लफ़्फ़ाज़ि‍यों से भरा हुआ ह।ै 
इन कथित लफ़्फ़ाज़ि‍यों को अगर हम 
जनवाद के आदर्शों के रूप में पेश करते 
हैं तो जनता को एक ऐसा संवैधानिक 
विभ्रम दतेे हैं कि वह लोक-लभुावन 
लफ़्फ़ाज़ी के साथ रच ेगए संवैधानिक 
प्रपंच में और अधिक उलझ जाए। 
दरूगामी तौर पर, आमलूगामी बदलाव 
के किसी भी संघर्ष के लिए यह 
आत्मघाती सिद्ध होगा। बेशक, हमें 
बरु्जुआ संवैधानिक और विधिक दायरे 
के भीतर अपने जनवादी अधिकारों की 
ढेरों लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं, पर ऐसा 
करते हुए बरु्जुआ संविधान और बरु्जुआ 
काननूों के प्रति जनता में कोई विभ्रम 
कत्तई नहीं पैदा किया जाना चाहिए। 
आमलूगामी सामाजिक बदलाव का 
सीमान्त या क्षितिज जन-समदुाय 
की निगाहों में बरु्जुआ संविधान या 
काननू-व्यवस्था बन जाये, ऐसी कोई 
ऐतिहासिक, आत्मघाती अदरूदर्शिता 
कदापि नहीं की जानी चाहिए।

उन्नत से उन्नत बरु्जुआ जनवादी 
संविधान भी बरु्जुआ वर्ग के शासन 
करने का आधार-ग्रन्थ होता ह,ै वह 
किसी आमलूगामी सामाजिक-
राजनीतिक बदलाव या क्रान्ति की 
दिशा-निर्देशक संहिता नहीं हो सकता। 
क्रान्तियाँ संवैधानिक-वैधानिक 
चौहद्दियों में क़ैद रहकर या किसी 
संविधान से निर्देशित होकर नहीं 
चलतीं। वे हमशेा ही इन सीमान्तों का 
अतिक्रमण करती हैं। अतः, अपने 
जनवादी और नागरिक अधिकारों के 

लिए लड़ते हुए हमें बरु्जुआ वर्ग की 
कमीनगी, कुटिल पाखण्ड और दरंुगेपन 
और विश्वासघात का भण्डाफोड़ करने 
के लिए उनके संविधान में उल्लिखित 
वायदों की बार-बार याद अवश्य 
दिलानी चाहिए और उन अधिकारों 
की लड़ाई में संवैधानिक और क़ाननूी 
रास्तों और निदानों का भी इस्तेमाल 
करना चाहिए, लेकिन संविधान और 
काननू-व्यवस्था का महिमा-मण्डन 
करके जनता में संवैधानिक-विधिक 
विभ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, उसकी 
क्रान्तिकारी चतेना को कुशाग्र बनाने 
की जगह कुन्द करने का काम नहीं 
करना चाहिए। बरु्जुआ लिबरल और 
सोशल डेमोक्रे ट यही काम करते हैं।

दसूरी बात जो महत्वपरू्ण ह,ै 
वह यह कि आज हमारी लड़ाई मात्र 
जनवादी और नागरिक अधिकारों 
की लड़ाई नहीं ह।ै और यह लड़ाई 
किसी ‘बोनापार्टिस्ट’ टाइप निरंकुश 
स्वेच्छाचारी तानाशाह बरु्जुआ सत्ता से 
ह,ै यह भी बात नहीं ह।ै हमारी लड़ाई 
सीध-ेसीध ेफ़ासीवाद से ह।ै हिन्दुत्ववादी 
फ़ासिस्ट अपनी ऐतिहासिक प्रकृति के 
अनरुूप आचरण करते हुए बरु्जुआ 
संविधान में उल्लिखित बेहद सीमित 
और आध-ेअधरेू जनवादी और 
नागरिक अधिकारों को भी निरस्त 
कर रह े हैं। ऐसी स्थिति में हमारी 
तात्कालिक लड़ाई इन साजिशों के 
ख़िलाफ़ होगी और अपने संवैधानिक 
अधिकारों के लिए होगी, पर यह केवल 
एक तात्कालिक लड़ाई ह,ै फ़ासीवाद 
के ख़िलाफ़ जनता की लड़ाई इन्हीं 
संवैधानिक चौहद्दियों में सीमित कदापि 
नहीं हो सकती। 

इसलिए भारतीय संविधान को 
वस्तुगत तौर पर भी आदर्शीकृत करने 
की यदि कोई कोशिश की जाती ह ैतो यह 
एक प्रतिगामी कदम होगा, संवैधानिक 
सधुारवाद होगा। इस तात्कालिक 
लड़ाई के आसन्न मदु्दों पर हम बरु्जुआ 
जनवादियों और सामाजिक जनवादियों 
के साथ भी बेहिचक खड़े होंग,े पर 
उनका अन्तिम लक्ष्य हमारा अन्तिम 
लक्ष्य नहीं हो सकता। ईमानदार से 
ईमानदार बरु्जुआ डेमोक्रे ट और सोशल 
डेमोक्रे ट इस विभ्रम और यटूोपिया 
के शिकार होते हैं कि फ़ासीवाद की 
जगह आदर्श रूप में बरु्जुआ जनवाद 
की स्थापना की जानी चाहिए। बरु्जुआ 
जनवाद की सीमान्तों से आगे वे सोचते 
ही नहीं। सच यह ह ैकि आज उस हद 
तक भी बरु्जुआ जनवाद की वापसी 
सम्भव नहीं जैसी आज से 70-80 साल 
पहले सम्भव थी। पूँजीवाद के ढाँचागत 
संकट के चलते फ़ासीवाद की जगह 
यदि कोई बरु्जुआ जनवादी सत्ता बीच-
बीच में आयेगी भी तो वह बोनापर्टिस्ट 
टाइप कोई निरंकुश सत्ता होगी जो 
जनता को नाम मात्र का ही जनवादी 
अधिकार दगेी, और उस समय भी, 
फ़ासीवाद एक घोर जन-विरोधी बर्बर 

शक्ति के रूप में समाज में मौजदू 
रहगेा और कहर बरपा करता रहगेा। 
याद कीजिए, कांग्रेस के शासन-काल 
में भी हिन्दुत्ववादियों का उत्पात जारी 
रहा ह ै पिछले तीन दशकों के दौरान। 
और यह भी याद रखिये कि मज़दरूों, 
महेनतक़शों, दलितों, आदिवासियों, 
स्त्रियों और क्रान्तिकारी आन्दोलनों 
को कुचलने में कांग्रेस ने भी कभी कोई 
कोताही नहीं बरती। बेर्टोल्ट ब्रेष्ट ने कहा 
था कि जो फ़ासीवाद से लड़ने की बात 
करते हुए पूँजीवाद से लड़ने की बात 
नहीं करता, वह फ़ासीवाद से नहीं लड़ 
सकता। फिर एक जगह वह यह भी 
कहते हैं कि जो पूँजीवाद से लड़ने की 
बात करता ह ैलेकिन फ़ासीवाद से नहीं 
लड़ता, वह भी वस्तुतः पूँजीवाद से लड़ 
नहीं सकता।

इन दिनों जनान्दोलनों के दौरान 
संविधान की प्रस्तावना के पाठ का एक 
चलन चला हुआ ह।ै ऐसा करके हम 
कहीं न कहीं जनता के बीच संविधान 
को “जनवाद के आधार-ग्रन्थ” के रूप 
में आदर्शीकृत करते हैं और एक विभ्रम 
पैदा करते हैं। प्रस्तावना कोरी लफ़्फ़ाज़ी 
ह।ै भारतीय गणराज्य शब्दों के 
वास्तविक अर्थों में सम्प्रभतुा-सम्पन्न ह ै
ही नहीं। नव-उदारवाद और फ़ासीवाद 
के दौर के पहले भी भारत साम्राज्यवादी 
लटू और दबाव का शिकार था और 
भारतीय बरु्जुआ वर्ग साम्राज्यवादियों 
का तब भी जनूियर पार्टनर ही था। 

यह समाजवादी भी नहीं ह।ै 
नेहरूकालीन राजकीय पूँजीवाद को 
समाजवाद कहना एक मरू्खता होगी। 
वह “कल्याणकारी राज्य” के बरु्जुआ 
कीन्सियाई नसु्खों तक को एक सीमित 
रूप में ही लाग ू कर पाया। भारतीय 
संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता 
ऐतिहासिक अर्थों में धर्मनिरपेक्षता ह ै
ही नहीं। वह धर्मनिरपेक्षता को ‘सर्व-
धर्म-सदभ्ाव’ के रूप में परिभाषित 
करती ह।ै धर्म-निरपेक्षता का मतलब ह ै
कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन 
में धर्म की कोई दखल न हो और धर्म 
के निजी विश्वास के रूप में अनपुालन 
की नागरिकों को परूी आज़ादी हो। 
भारत में ऐसा कभी नहीं रहा। राजनीति, 
शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में 
धर्म की दखलंदाजी फासिस्टों के 
सत्तारूढ़ होने के पहले भी थी, धार्मिक 
अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में राजकीय 
एजेंसियों की भी सक्रिय भमूिका 
हुआ करती थी, शिक्षा और “जन-
कल्याण” की तमाम संस्थाए ँ धार्मिक 
सम्प्रदाय चलाया करते थे, राजनीति 
में धर्म का खलेुआम इस्तेमाल होता 
था और धार्मिक ध्रुवीकरण की आचं 
पर कांग्रेस सहित अन्य बरु्जुआ पार्टियाँ 
भी अपनी रोटियाँ सेंका करती थीं। 
इसी संविधान के लाग ू होने के दौरान 
दलितों और अल्पसंख्यकों का 
उत्पीड़न आज़ाद भारत में निर्बाध जारी 
रहा ह।ै इसी संविधान के प्रावधानों 

के तहत आपातकाल लाग ू हुआ था। 
इसी संविधान के काल में नेहरू ने 
शखे अब्दुल्ला और नम्बूदिरिपाद की 
चनुी हुई सरकारों को बर्खास्त किया 
था। नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह और 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का दमन, 
नेल्ली नरसंहार, नन्दीग्राम, सिंगरु, 
सलवा जडूुम... – यह सबकुछ इसी 
संविधान के तहत हुआ।

हमें यह भी याद रखना चाहिए 
कि हमारे दशे में ‘संवैधानिक उपचार’ 
तक सिर्फ़  मटु्ठी भर पढी-लिखी प्रबदु्ध 
आबादी की ही पहुचँ हो पाती ह।ै 
बहुसंख्यक आम आबादी जैसे-तैसे 
‘क़ाननूी उपचार’ तक ही पहुचँ पाती 
ह।ै और औपनिवेशिक काननू-व्यवस्था 
और पलुिस-प्रशासन के ढाँच ेके कारण 
वहाँ भी उसे न्याय बहुत कम मामलों 
में ही मिल पाता ह।ै अन्त में, यह भी 
भलूने की ज़रूरत नहीं ह ैकि संविधान 
की प्रस्तावना में जिन महत उद्देश्यों की 
बड़बोली घोषणा की गयी ह,ै वह दशे 
के 15 प्रतिशत अभिजातों द्वारा चनुी 
गयी संविधान सभा के सदस्यों ने परूी 
भारतीय जनता की ओर से कर दी थी। 
वह संविधान सभा सार्विक मताधिकार 
के आधार पर चनुी ही नहीं गयी थी। 
जिस संविधान को कुछ लोग जनवाद 
की “पवित्र पसु्तक” बताने में लगे हैं, 
उसमें आदर्शों की तमाम लफ़्फ़ाज़ि‍याँ 
दनुिया के विभिन्न संविधानों से कट-
पेस्ट करके ले ली गयी हैं,लेकिन जहाँ 
तक मलू अन्तर्वस्तु का सवाल ह,ै 
इसकी 395 में से 250 धाराए ँ 1935 
के उसी ‘गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट’ 
से से ज्यों की त्यों उठायी गयी हैं, जिसे 
नेहरू तक ने उस समय ‘गलुामी का 
काला चार्टर’ कहा था। 

यह संविधान राज्य के नीति-
निर्देशक सिद्धान्तों के तहत ऊँच े
आदर्शों और लभुावने वायदों का परूा 
झनुझनुा बजाता ह ैपर उनके क्रियान्वयन 
का कोई प्रावधान नहीं करता। सम्‍पत्ति 
के ‘पवित्र अधिकार’ को तो हमारे दशे 
में क़ाननूी अधिकार का दर्जा हासिल 
ह ै लेकिन काम करने या रोज़गार के 
अधिकार को हमारा संविधान मलूभतू 
अधिकार का दर्जा नहीं दतेा, न ही हमारे 
क़ाननू इसकी कोई गारण्टी दतेे हैं । इस 
बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि 
अपनी गोटी लाल करने के लिए तमाम 
दलितवादी बरु्जुआ नेता अम्बेडकर की 
नायक-पजूा और दवे-पजूा करते हुए 
संविधान को अप्रश्नेय “पवित्र पसु्तक” 
घोषित कर दतेे हैं और इस बात को सिरे 
से गोल कर जाते हैं कि 5-6 वर्ष बीतते 
ही अम्बेडकर का संविधान से परूी तरह 
मोहभगं हो गया था और उसे जला दनेे 
तक की बात वह करने लगे थे।

लबु्बेलबु्बाब यह कि हमें अपने 
जनवादी और नागरिक अधिकारों की 
तथा धर्म-निरपेक्षता की लड़ाई लड़ते 
हुए संवैधानिक निदानों और प्रावधानों 

संवैधानिक अधिकारो ंकी हिफ़ाज़त के लिए लड़ने के साथ-साथ
संविधान के बारे में सोचने के लिए कुछ अहम सवाल

(पेज 12 पर जारी)
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रुडोल्फ़ हर्ज़ोग जर्मनी के एक 
प्रसिद्ध इतिहासकार और फिल्म-
निर्माता हैं। वह विख्यात फिल्म-
निर्देशक वर्नर हर्जोग के बेटे हैं! उनकी 
एक डाक्यूमेंट्री ‘लाफिग विद हिटलर’ 
नात्सी दौर में जनता में प्रचलित 
चटुकुलों पर और इस बात पर केन्द्रित 
ह ै कि जनता फासिस्टों का मज़ाक 
उड़ाकर किस प्रकार अपनी नफ़रत और 
प्रतिरोध की भावना का इज़हार करती 
थी। यह डाक्यूमेंट्री  जर्मनी के चनैल 
वन और बीबीसी पर बहुत लोकप्रिय 
हुई थी।

2011 में रुडोल्फ़ हर्ज़ोग की 
पसु्तक ‘डेड फ़नी’ प्रकाशित हुई, 
जिसका अगं्रेज़ी सहित कई भाषाओ ं
में अनवुाद हो चकुा ह।ै इस पसु्तक 
में हर्ज़ोग ने उन तमाम मज़ाकों और 
चटुकुलों को शामिल किया ह ै जो 
हिटलर के शासन-काल में आम लोग 
फ़ासिस्टों के बारे में बनाते थे, एक दसूरे 
के कानों में फुसफुसाते थे और निजी 
बैठकियों में सनुाते थे। इनमें वे चटुकुले 
भी शामिल हैं जो कंसंट्रेशन कैम्पों में 
बन्द लोग आपस में सनुाते थे और मौत 
के साये तले ठहाके लगाते थे।

हर्ज़ोग की मान्यता ह ै कि ये 
चटुकुले फासिज्म और दसूरे विश्वयदु्ध 
के इतिहास का ‘खोया हुआ अध्याय’ 
हैं। उनका कहना ह ै कि ये चटुकुले 
बताते हैं कि सभी जर्मन नात्सी प्रचार 
से सम्मोहित नहीं थे। आम लोग 
खिल्ली उड़ाकर भी फासिस्टों के 
आतंक-राज का प्रतिरोध करते थे। ये 
चटुकुले भयानक चपु्पी और कायरता 
के बरक्स प्रेरक साहस की और जनता 
की सर्जनात्मकता और जिजीविषा की 
कहानी भी बयान करते हैं। रुडोल्फ़ ने 
ऐसी कई घटनाओ ंकी भी चर्चा की ह ै
जब ऐसे ही किसी चटुकुले के कारण 
कई लोग फाँसी के तख्ते या कंसंट्रेशन 
कैम्प तक जा पहुचँ े थे! ये चटुकुले 
फासिज्म की भयावहता के साथ ही 
उसकी ऐतिहासिक हास्यास्पदता का 
भी दस्तावेज़ पेश करते हैं!

रुडोल्फ़ हर्ज़ोग की इस विषय में 
दिलचस्पी सबसे पहले चार्ली चपै्लिन 
की ‘द ग्रेट डिक्टेटर’ और एर्न्स्ट 
ल्यूबिश्च की ‘टु बी ऑर नॉट टु बी’ 
फ़िल्में दखेकर पैदा हुई थी। फिर जब 

उनकी एक चचरेी दादी अमरेिका चली 
गयीं तो उनके फ्लैट की सफाई करते हुए 
रिश्तेदारों को हिटलरकालीन चटुकुलों 
का एक टाइप किया हुआ संकलन 
मिला जो हर्ज़ोग को बेहद दिलचस्प 
और एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ सरीखा 
लगा! दिलचस्प बात यह थी कि हर्ज़ोग 
के नाना को छोड़कर उनके दादाओ ंकी 
परूी पीढ़ी और उनके परिवार नात्सियों 
के प्रचडं समर्थक थे। फिर हर्ज़ोग ने दो 
वर्षों तक महेनत करके ऐसे किस्सों और 
उनसे जड़ेु प्रसंगों को इकट्ठा किया और 
अपनी किताब तैयार की। इस पसु्तक 
के कुछ चटुकुलों और उनसे जड़ुी 
घटनाओ ंको हम यहाँ प्रस्तुत कर रह ेहैं!
*
जोसेफ़ म्यूलर उत्तरी जर्मनी के 

एक छोटे से कैथोलिक चर्च का पादरी 
था। उसने कहीं कुछ लोगों के बीच 
एक किस्सा गढ़कर सनुाया कि एक 
बार उसके पास यदु्ध में घायल एक 
मरणासन्न सैनिक लाया गया। सैनिक 
ने पादरी से कहा कि उसकी अतंिम 
इच्छा उन लोगों को दखेने की ह ैजिनके 
लिए वह मर रहा ह!ै फिर हिटलर और 
गोएबल्स की तस्वीरें लाई ं गयीं और 
उसके दाए-ँबाए ँ रख दी गयीं! फिर 
सैनिक ने कहा,”अब मैं जीसस क्राइस्ट 
की तरह दो अपराधियों के बीच मर 
रहा हू!ँ” (कहा जाता ह ै कि जीसस 
को जब सलीब पर लटकाया गया तो 
उनके आज-ूबाज ूदो अपराधियों को भी 
लटकाया गया था)

उक्त पादरी का बेटा एक अधं-
भक्त नात्सी था। उसने पिता के चटुकुले 
की पार्टी में रिपोर्ट की! पादरी को तरंुत 
गिरफ्तार कर लिया गया और ‘पितभृमूि 
की प्रतिरक्षा-शक्ति को क्षति पहुचँाने 
के जरु्म’ में फाँसी पर चढ़ा दिया गया!
*
हिटलर और गोएरिंग बर्लिन 

के रेडियो टावर पर खड़े थे! नीच े
खड़ी भीड़ को दखेते हुए हिटलर ने 
कहा,”मैं कुछ ऐसा करना चाहता हू ँकि 
बर्लिनवासियों के चहेरे खशुी से खिल 
उठें!” गोएरिंग ने फ़ौरन उत्तर दिया,”तमु 
इस टावर से कूद क्यों नहीं जाते ?”

मारियान्ने नामक स्त्री ने यह 
चटुकुला अपने कार्यस्थल पर सनुाया। 
बात अधिकारियों तक पहुचँी और 

उस औरत को फाँसी द ेदी गयी, बिना 
इस बात का ख़याल किये हुए कि उस 
औरत का पति एक सैनिक था जो 
नात्सियों की ओर से लड़ते हुए यदु्ध में 
मारा जा चकुा था!
*
कुछ और :
शीत राहत कोष के एक पोस्टर 

पर लिखा था : “जाड़े या भखू से अब 
किसी को भी मरने नहीं दिया जाएगा।” 
पढ़कर एक मज़दरू अपने साथी से 
बोला, “तो अब वे हमें यह भी करने 
की इजाज़त नहीं देंगे!”

*
फ़ोन की घण्टी बजी और कोई 

बोला, “हलेो, क्या मैं म्यूलर से बात 
कर सकता हू?ँ”

 "कौन म्यूलर? मैं श्मिडट बोल रहा 
हू!ँ” 

“सॉरी, मैंने ग़लत आदमी को 
डायल कर दिया!” 

 "कोई बात नहीं! पिछले चनुाव में 
तो ज्यादा लोगों ने यही किया था!”
*
एक रसोइया बिना सअुर की चर्बी 

डाले आल ू फ्राई कर रहा था और 
ओवन के ऊपर  स्वास्तिक चिह्न वाला 
नात्सी झडंा हिला रहा था! पछूने पर 
बोला,”कोई बात नहीं, इस झडें को 
दखेकर बहुत सारे चर्बीले सअुर खदु ही 
बाहर आ जाते हैं!”
*
हिटलर एक पागलखाने का दौरा 

कर रहा था! सभी मरीज़ ‘हले हिटलर’ 
का नारा लगाते हुए उसे सलामी द ेरह े
थे, सिर्फ़  एक आदमी ऐसा नहीं कर रहा 
था! हिटलर ने जब उससे कारण पछूा 
तो वह बोला,” मैं पागल नहीं हू,ँ मैं 
अर्दली हू!ँ”
*
एक नात्सी उच्चाधिकारी ने 

स्विटज़रलैंड  का दौरा करते हुए एक 
सरकारी इमारत के बारे में पछूा! स्विस 
मज़ेबान ने कहा, “वह हमारी नौसेना 
मतं्रालय  का मखु्यालय ह।ै”

“स्विटज़रलैंड के पास तो बस 
दो या तीन लड़ाकू जहाज़ हैं। फिर 
आपलोगों को नौसेना मतं्रालय की 
ज़रूरत ही क्या ह?ै”

“क्यों नहीं? जर्मनी के पास भी तो 
न्याय मतं्रालय ह!ै” स्विस ने फ़ौरन उत्तर 
दिया!
*
बर्गरब्रौकेलर में हिटलर की हत्या 

की जो कोशिश हुई उसमें 10 लोग मारे 
गए, 50 घायल हुए और 6 करोड़ उल्लू 
बन गए!
*
स्कू ल की दीवार पर हिटलर और 

गोएरिंग की दो तस्वीरें टँगी थीं और 
उनके बीच की जगह खाली थी!

“इस बीच की जगह को कैसे भरें 
?” शिक्षक ने पछूा!

एक छात्र तरुत बोल पडा,”वहाँ 
ईसा मसीह की तस्वीर टाँग दी जाए! 
बाइबिल बताती ह ै कि उन्हें दो 
अपराधियों के बीच सलीब पर चढ़ाया 
गया था!”
*
हिटलर और उसका ड्राइवर कार 

से दहेाती इलाके से गज़ुर रह े थे! कार 
से टकराकर एक मरु्गी मर गयी। हिटलर 
ने ड्राइवर से कहा,”कोई बात नहीं, मैं 
जाकर किसान से कहूगँा कि मैं फ्यूहरर 
(हिटलर) हू ँऔर वह समझ जाएगा!” 
उसने ऐसा ही किया मगर पिछवाड़ा 
सहलाता हुआ वापस आया जहाँ 
किसान ने एक लात जमाई थी! कुछ दरे 
बाद फिर दरु्घटना हुई। कार से टकराकर 
एक सअुर मर गया! हिटलर ने ड्राइवर 
से कहा कि इस बार तमु जाओ। ड्राइवर 
ने आज्ञापालन किया। काफी दरे बाद 
जब वह लौटा तो पिये हुए था और 
उसके हाथ में ढेरों उपहारों की टोकरियाँ 
थीं। हिटलर ने पछूा, “तमुने किसान 
से क्या कहा?” ड्राइवर ने कहा, “कुछ 
ख़ास नहीं। मैंने कहा कि मैं हिटलर का 
ड्राइवर हू ँऔर वह सअुर मरेी कार से 
टकराकर मर गया!”
*
दावे के साथ यह कहा जा सकता 

ह ै कि पिछले दशकों के दौरान मोदी-
शाह, आडवाणी, राजनाथ सिंह, योगी 
आदि-आदि तमाम हिन्दुत्ववादी 
फासिस्टों के ख़िलाफ़ जितने चटुकुले 
और किस्से जनता के बीच लोकप्रिय 
रह ेहैं, वह इतिहास का एक रिकॉर्ड ह।ै 
हिटलर और मसुोलिनी के बाद बशु 
और ट्रम्प पर सबसे अधिक चटुकुले 

बने। सोवियत संघ के और परू्वी यरूोप 
के भ्रष्ट-निरंकुश संशोधनवादी पार्टी 
नौकरशाहों के विरुद्ध भी वहाँ की 
जनता में काफी चटुकुले बनते और 
चलते थे। पर भारत के हिन्दुत्ववादी 
फासिस्टों के विरुद्ध रोज़ाना बनने और 
वायरल होने वाले चटुकुलों ने तो सभी 
कीर्तिमान ध्वस्त कर दिये।

एक दिलचस्प बात यह भी ह ै कि 
मोदी और भाजपा के अधिकांश नेता 
रोजाना जो बोलते और करते हैं, वह 
सबकुछ अपने आपमें चटुकुले से 
कम नहीं होता। दनुिया में कभी भी 
जालिमों और हत्यारों ने जनता को 
इतना हसँाया नहीं होगा। मोदीकालीन 
किस्सों-चटुकुलों का संग्रह करते हुए 
यह फ़र्क  बहुत ध्यान से करना होगा कि 
कौन चटुकुला ह ैऔर कौन सी सच्ची 
घटना!

इतिहास के सजग यवुा अध्येताओ ं
और शोधार्थियों को मोदी यगु के सभी 
चुटकुलों-किस्सों-मज़ाकों-कार्टूनों-
कैरीकेचरों का संकलन अभी से तैयार 
करते रहना चाहिए। इस अन्धकार यगु 
का इतिहास जब भी लिखा जाएगा 
तो कई खण्डों का वह संकलन उस 
इतिहास का एक ज़रूरी हिस्सा होगा 
और उसे फासीवाद-विरोधी लोकप्रिय 
साहित्य में भी शमुार किया जाएगा!

जालिम हुक्मरानों की खिल्ली 
उड़ाकर जनता अपनी निर्भीकता 
और नफ़रत का इज़हार करती ह,ै 
अपनी जिजीविषा और ययुतु्सा और 
जिंदादिली को अभिव्यक्ति दतेी ह!ै वह 
जालिमों को उनकी हसैियत-औकात 
बताती ह।ै खिल्ली उड़ाना भी एक 
राजनीतिक हथियार ह!ै इसका खबू 
इस्तेमाल होना चाहिए! इन जाहिल, 
गध,े गोबरदिमाग ज़ालिम अपराधी 
फासिस्टों के ख़िलाफ़ खबू चटुकुले 
बनने चाहिए और प्रचलित किये जाने 
चाहिए। अत्याचारी सत्ता के आसपास 
बनुा गया रहस्यावरण ध्वस्त करने में 
चटुकुलों की भी एक महत्वपरू्ण भमूिका 
होती ह।ै चटुकुले हमें याद दिलाते रहते 
हैं कि ‘राजा नंगा ह!ै’

– कविता कृष्‍णपल्‍लवी

हँसी भी फ़ासीवाद-विरोधी संघर्ष का एक हथियार ह!ै
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कचोटती स्वतंत्रता
– तुर्की के महाकवि नाज़िम हिकमत

तमु खर्च करते हो अपनी आखँों का शऊर, 
अपने हाथों की जगमगाती महेनत,
और गूँधते हो आटा दर्जनों रोटियों के लिए काफ़ी
मगर ख़दु एक भी कौर नहीं चख पाते;
तमु स्वतंत्र हो दसूरों के वास्ते खटने के लिए–
अमीरों को और अमीर बनाने के लिए तमु स्वतंत्र हो।

जन्म लेते ही तमु्हारे चारों ओर
वे गाड़ दतेे हैं झठू कातने वाली तकलियाँ
जो जीवनभर के लिए लपेट दतेी हैं तमु्हें झठूों के जाल में।
अपनी महान स्वतंत्रता के साथ 
सिर पर हाथ धरे सोचते हो तमु 
ज़मीर की आज़ादी के लिए तमु स्वतंत्र हो।

तमु्हारा सिर झकुा हुआ मानो आधा कटा हो गर्दन से,
लुंज-पुंज लटकती हैं बाँहें,
यहाँ-वहाँ भटकते हो तमु अपनी महान स्वतंत्रता मेंः
बेरोज़गारी रहने की आज़ादी के साथ
तमु स्वतंत्र हो।

तमु प्यार करते हो दशे को 
सबसे करीबी, सबसे क़ीमती चीज़ के समान।
लेकिन एक दिन, वे उसे बेच देंगे, 
उदाहरण के लिए अमरेिका को
साथ में तमु्हें भी, तमु्हारी महान आज़ादी समते
सैनिक अड्डा बन जाने के लिए तमु स्वतंत्र हो।

तमु दावा कर सकते हो कि तमु नहीं हो
महज़ एक औज़ार, एक संख्या या एक कड़ी
बल्कि एक जीता-जागता इसंान–
वे फ़ौरन हथकड़ियाँ जड़ देंगे तमु्हारी कलाइयों पर। 
गिरफ़्तार होने, जेल जाने या फिर फाँसी चढ़ जाने के लिए
तमु स्वतंत्र हो।

नहीं ह ैतमु्हारे जीवन में लोह,े काठ 
या टाट का भी परदा;
स्वतंत्रता का वरण करने की कोई ज़रूरत नहींः
तमु तो हो ही स्वतंत्र।
मगर तारों की छाँह के नीचे
इस क़िस्म की स्वतंत्रता कचोटती ह।ै

अनवुाद : सोमदत्त

इनकार
पलुिस जब आ ही जाये ऐन सिर पर 
और उसकी लाठी नतृ्य करने लगे 
तमु्हारी पीठ पर 
इनकार कर दनेा झकुने से।

बिच्छू  जब आ ही जायें 
और डंक मार दें चाह े
तमु्हारी आखँों और कानों पर 
इनकार कर दनेा उनके वश में आने से।

दनुिया जब घमूती नज़र आये गोल-गोल 
यातना-कक्ष के भीतर 
साफ़ इनकार कर दनेा चाहिये 
तमु्हारे दिल को मरुझाने से।

तमु सनुना बच्चों की आवाज़ों को 
दखेना रंगत हमारे संगीत की 
और नाच उठना मन ही मन 
समर्पण की मौत पर।

जिस क्षण शक्तिसम्पन्न लोग 
लटूने में लगे हों तमगे 
और अशक्त चनु रह ेहों 
तिनके शासन के, 
तमु इनकार कर दनेा घटुने टेकने से 
फुटपाथ पर छल और कपट के।

एक तानाशाह से
(एक पाकिस्तानी कवि की याद में, जिसे 
दशेनिकाला द ेदिया गया था)

तमु्हारे दौर में 
तमुने दरू कर दिया हमसे 
हमारी स्वतंत्रता के सार को।
तमु्हारे दौर में 
कमज़ोर लोगों ने हिफ़ाज़त की 
तमु्हारी दरु्बलताओ ंकी, 
और धरती रोती रही लगातार, 
चन्द्रमा तक स्याह पड़ गया था 
तमु्हारे दौर में।

हम
केवल हम ही नहीं थे 
पीछे छूट जाने वालों में, 
अजंीर का पेड़ भी खड़ा था 
हमारे साथ ही।

केवल हम ही नहीं थे 
पीछे छूट जाने वालों में 
जब तक कि आसमान 
इनकार करता रहा था 
हमें वीज़ा दनेे में।

शभु रात्रि, प्रिये 
हम इन्तज़ार करेंगे यों ही 
किसी और फूल के खिलने तक।

सत्ता
इस तरह पहन लेते हैं हम 
सत्ता को : 
सीटियों और बन्दूकों और बारूद के साथ
सरुक्षा सैनिक 
जगमगाती रोशनियाँ 
काँच की धुधँली खिड़कियाँ 
कतारें मोटरगाड़ियों की 
ख़िताबें, पदवियाँ 
कम से कम हाथ मिलाना 
कम से कम मसु्कु राना 
कम से कम सन्ताप
हम पहन लिया करते हैं सत्ता को 
बिल्कु ल महामारी की तरह

 

अगं्रेज़ी से अनवुाद : राजेश चन्द्र

कविताएँ

ज़िम्बाब्वे के प्रमखु कवि चेन्जेराई होव की चार कविताएँ
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संघी नेताओ ंके बच्चे ऐशो-आराम में पलेंगे : नेता, सेठ और अफ़सर बनेंगे
जनता के बच्‍चे ज़हरील प्रचार के नशे में पागल हत्यारे बनेंगे

फ़ासिस्ट प्रचार की ज़हरीली 
ख़रुाक पर लम्बे समय तक पलकर 
तैयार हुए दो पगलाये हुए नौजवानों 
ने दिल्‍ली में शान्ति से प्रदर्शन कर रह े
लोगों पर गोलियाँ चलायीं। जगह-जगह 
ऐसे ही नफ़रत से पागल नौजवानों की 
भीड़ इकट्ठा करके “गोली मारो सालों 
को” के नारे लगवाये जा रह ेहैं। पलुिस 
चपुचाप तमाशा दखे रही ह ैऔर फिर 
उन हमलावरों को बेशर्मी के साथ 
बचाने में जटु जा रही ह।ै 

इसी तरह तैयार किये गए जनुनूी 
हत्यारों ने कभी दाभोलकर, पानसारे, 
कलबरु्गी और गौरी लंकेश की हत्या 
की, मॉब लिचिगं में दर्ज़नों बेगनुाहों 
को बर्बरतापरू्वक सड़क पर घसीटकर 
मौत के घात उतारा, दगंों में वीभत्स 
कारनामों को अजंाम दिया और सड़कों 
पर, कैम्पसों में आतंक फैलाते रह।े

अब फासिस्ट महुिम का अगला 
चरण हमारे सामने ह।ै अब राज्य-
सत्ता के सशस्त्र दस्ते भारतीय हिटलर, 
हिमलर, गोएबल्स और गोएरिंग के 
आतंकी हत्यारे दस्तों के साथ खलेुआम 
मिलकर काम कर रह ेहैं। हत्यारे उनके 
संरक्षण में अपने कारनामों को अजंाम 
द े रह े हैं और आगे ऐसा खले और 
खलुकर खलेा जाएगा।

आरएसस अब बाक़ायदा सैनिक 
स्‍कू ल खोलने जा रहा ह।ै इसी वर्ष 
बलुन्‍दशहर में उसका पहला स्‍कू ल 
शरुू हो जायेगा। कहने के लिए इसका 
उद्देश्‍य भारतीय सेना के लिए अफ़सर 
तैयार करना होगा, मगर आरएसएस 
से परिचित कोई भी व्‍यक्ति यह समझ 
सकता ह ै कि इसके ज़रिए बच्‍चों में 
किसके विरुद्ध हिसंक मनोवतृ्ति भरी 
जायेगी। 

दशेभर में आरएसएस की हज़ारों 
शाखाओ ं में बच्‍चों और यवुाओ ं
को किस तरह की सीख दी जाती 
ह,ै यह किसी से छिपा नहीं ह।ै यही 
शाखाए ँ वे कारख़ाने हैं जहाँ गोपाल 
शर्मा और कपिल गजु्‍जर जैसे नफ़रत 
में पागल ज़ॉम्बी तैयार किये जाते हैं। 
छोटे-छोटे बच्चों को धर्मान्धता और 
अतिराष्ट्रवाद की ऐसी घटु्टी पिलाई 
जाती ह ै कि वे उन्मादी भीड़ का 
हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह बर्बरों 
की एक फौज तैयार की जाती ह ै जो 
विश्वविद्यालयों और पसु्तकालयों पर 
हमले करते हैं, दगंे और मॉब लिचिगं 
करते हैं, पार्कों में प्रेमी जोड़ों को दौडाते 
हैं और गजुरात-2002 जैसी घटनाओ ं
को अजंाम दतेे हैं। गोपाल और कपिल 
जैसे हज़ारों हैं और उनके पीछे संघ के 
थिक टैंक और प्रचारक हैं, भाजपा के 
नेता हैं, मीडिया के उन्मादी, गोएबल्स 
की जारज संतानें हैं। 

अब पलुिस बल, नौकरशाही 
और न्यायपालिका में भी संघी घसुपैठ 
हो चकुी ह,ै इनके बड़े हिस्से का 
साम्प्रदायीकरण हो चकुा ह।ै इस तरह 
एक धरु-प्रतिक्रियावादी सामाजिक 

आन्दोलन खड़ा किया गया ह,ै जिसके 
पीछे पूँजी और सत्ता की ताक़त मसु्तैद 
खड़ी ह।ै इसीलिए, यह समझना ज़रूरी 
ह ै कि फ़ासीवाद के विरुद्ध लड़ाई 
सरकार बदलने की नहीं, बल्कि 
व्यवस्था बदलने की ह।ै यह लम्बी 
और कठिन लड़ाई ह।ै हमें महेनतकशों 
और मध्य वर्ग के जझुारू प्रगतिशील 
यवुाओ ंके दस्ते संगठित करने होंगे। हमें 
फासीवाद के घोर प्रतिगामी सामाजिक 
आन्दोलन को शिकस्त दनेे के लिए 
आम महेनतक़श अवाम का प्रगतिशील 
सामाजिक आन्दोलन तणृमलू स्तर से 
खड़ा करना होगा। दशे एक ज्वालामखुी 
के दहाने की और लढ़ुकता जा रहा 
ह।ै इसे बचाने का रास्ता एक कठिन 
सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष का रास्ता 
ह ैजो महेनत, क़ुरबानी और हिम्मत की 
माँग करता ह।ै

जिन पीले बीमार चहेरे वाले 
मध्यवर्गीय यवुाओ ंको, और महेनतक़श 
आबादी की जिन विमानवीकृत, वर्ग-
च्युत सन्तानों को दिमाग से खाली, 
फटी आखँों वाले प्रचार-सम्मोहित 
हत्यारों में तब्दील किया जा रहा ह,ै 
उनके पीछे चमकते चर्बीले चहेरों वाले 
हिन्दुत्ववादी फासिस्ट नीति-निर्माता, 
प्रचारक और नेता बैठे हैं। वे ऐसे हत्यारे 
हैं जिनकी आस्तीनों पर लहू के सरुाग़ 
कभी नज़र नहीं आते। 

दगंाई और जनुनूी ज़ॉम्बी तैयार 
करने वाली फ़ैक्ट्री के मनेैजर, इजंीनियर, 
सपुरवाइज़र वे हैं जो नागपरु में बैठे 
चितंन और नीति-निर्देश का काम कर 
रह े हैं, संसद में भगवा पटका डाले 
बरु्जुआ जनवाद का खले खले रह ेहैं, 
चनैलों पर बकवास करते हुए ज़हरीले 
नागों की तरह ज़हर की पिचकारी छोड़ 
रह ेहैं और मचंों से ड्रैगन की तरह आग 
की लपटें फें क रह ेहैं। इनके अपने बेटे-
बेटियाँ सरुक्षित और विलासितापरू्ण 
माहौल में, दशे या विदशे में पलते 
और पढ़ते हुए पूँजी और सत्ता का खले 
खलेना सीख रह ेहैं, क्योंकि उन्हें ज़ॉम्बी 
नहीं, ज़ॉम्बी को नियंत्रित करने वाला 
बनना ह।ै फ़ासिस्ट ज़ॉम्बी बनाने के 
लिए चनुते हैं आम घरों के पीले-बीमार 
चहेरे वाले कुण्ठित, अवसादग्रस्त, 
अर्द्ध-मनोरोगी टाइप यवुाओ ं को या 
समाज के तलछट में पालने वाले उन 
अमानवीकृत आवारा, लम्पटों और 
गणु्डों को जो इस सड़ी हुई सामाजिक 
व्यवस्था के ही उत्पाद होते हैं। सड़ी-
गली परुातन परम्पराओ-ंसंस्थाओ ं के 
बाड़े में इन ज़ॉम्बी बनाये जाने वालों 
को पाला जाता ह,ै इन्हें अतीत की प्रेत-
पजूा, धर्मान्धता और अति-राष्ट्रवाद 
का चारा-चगु्गा खिलाया जाता ह ै
और बीच-बीच में इस बात की जाँच 
की जाती ह ै कि इनके कायान्तरण की 
प्रक्रिया अभी परूी हुई ह ैया नहीं।

हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। 
अवाम पर कहर बरपा करने वाली 
फ़ासिस्ट नीतियों के ख़िलाफ़ जैसे-जैसे 

यवुाओ,ं मज़दरूों, आम मध्य वर्ग के 
लोगों और स्त्रियों का सड़कों पर उतरना 
बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे इन भारतीय 
हिटलरी दस्तों का ख़ूनी उत्पात भी 
बढ़ता जाएगा और सत्ता का शस्त्र-बल 
परूी तरह से उनकी पीठ पर, और उनके 
साथ खड़ा होगा। निश्चय ही दशे में 
हिन्दुत्ववादी फ़ासिज़्म के ख़िलाफ़ एक 
जन-उभार की शरुुआत हो चकुी ह,ै 
पर लड़ाई अभी लम्बी चलेगी, फ़ैसला 
इतनी जल्दी नहीं होना ह।ै हमें एक 
लम्बी लड़ाई के लिए मानसिक तौर पर 
तैयार रहना होगा और लोगों को तैयार 
करना होगा। फ़ासिज़्म के विरुद्ध संघर्ष 
कई चढ़ावों और उतारों से होकर आगे 
बढ़ेगा, ज्वार और भाटे की तरह। हमारे 
पास उतार के दौर के लिए भी रणनीति 
होनी चाहिए।

फ़ासिस्ट अगर सरकार में नहीं होंग,े 
तब भी वे ग्रासरूट स्तर पर अनवरत 
अपने काम में लगे रहेंगे और समय-
समय पर आतंक और ख़ूनी उत्पात 
का खले खलेते रहेंगे। इसलिए यह 
समझ लेना होगा कि फ़ासीवाद को 
केवल चनुाव में हराकर और सत्ता से 
हटाकर निर्णायक तौर पर नहीं हराया 
जा सकता। उन्हें नेस्तनाबदू कर दनेा ही 
एकमात्र विकल्प हो सकता ह।ै इतिहास 
का भी यही सबक ह।ै

फ़ासीवाद तणृमलू स्तर से एक 
कैडर-आधारित संगठन द्वारा खड़ा 
किया गया धरु-प्रतिक्रियावादी 
सामाजिक आन्दोलन ह ै जो वित्तीय 
पूँजी की सेवा करता ह।ै यह संकटग्रस्त 
पूँजीवाद की उपज ह।ै इसका मकुाबला 
सिर्फ़  तणृमलू स्तर से व्यापक 
महेनतक़श जनसमदुाय और रेडिकल 
प्रगतिशील मध्यवर्गीय यवुाओ ं का 

एक जझुारू प्रगतिकामी सामाजिक 
आन्दोलन खड़ा करके, तथा, फ़ासिस्ट 
दस्तों का सड़कों पर मकुाबला करने के 
लिए मज़दरूों और क्रान्तिकारी यवुाओ ं
के दस्ते संगठित करके ही किया जा 
सकता ह।ै बेशक, यह एक लम्बा और 
कठिन काम ह,ै पर अन्तिम निर्णायक 
विकल्प यही ह।ै इसलिए, फौरी तौर पर 
फ़ासिस्टों की सत्ता के ख़िलाफ़ जो भी 
मदु्दा-केन्द्रित जन-संघर्ष उठ खड़े होते 
हैं उनमें परूी ताक़त से भागीदारी करते 
हुए हमें अपने दरूगामी लक्ष्य के लिए 
काम करते रहना होगा और आम लोगों 
को अपनी इस बात का कायल बनाना 
होगा कि तात्कालिक आन्दोलन के 

मदु्दों पर फ़ासिस्ट अगर पीछे भी हट 
जायें तो यह संघर्ष का अन्त नहीं ह।ै 
संघर्ष निश्चय ही लम्बा होगा। यह याद 
रखना होगा कि अन्तिम निष्कर्ष के तौर 
पर, फ़ासीवाद-विरोधी संघर्ष पूँजीवाद-
विरोधी संघर्ष की ही एक अविभाज्य 
कड़ी ह,ै उसका जैविक अगं ह।ै

आज दशेव्यापी स्तर पर जो जन-
ज्वार उठ खड़ा हुआ ह,ै वह स्वतःस्फूर्त  
ह।ै स्वतःस्फूर्त  आन्दोलनों की अपनी 
एक सीमा होती ह,ै पर यह सीमा लाँधी 
न जा सके, ऐसा नहीं होता ह।ै अगर 
क्रान्तिकारी शक्तियाँ सझू-बझू, महेनत 
और धीरज से स्वतःस्फूर्त  जनान्दोलनों 
में शिरक़त करती हैं तो उन्हें वे राजनीति 
की पाठशाला और प्रशिक्षणशाला 
बनाकर सीखती हैं और जनता के बड़े, 
या कम से कम महत्वपरू्ण हिस्से को 
सही राजनीति की अगवुाई में लाने में 
कामयाब होती हैं। यह उपलब्धि संघर्ष 
के अगले चक्रों के लिए महत्वपरू्ण होती 
ह।ै

हमें हिन्दुत्ववादी फ़ासिस्टों के 
वर्तमान आतंक और ख़ूनी कार्रवाइयों 
को फ़ासीवाद की ऐतिहासिक भयंकरता 
के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा, तभी हम 
लोगों को एक लम्बी और निर्णायक 
लड़ाई में उतरने के लिए कायल कर 
सकें गे और उन्हें यह समझा सकें गे कि 
अगर वे ऐसा नहीं करते तो सर्वनाश के 
लिए तैयार रहें। जर्मन चिन्तक वाल्टर 
बेन्यामिन की यह ऐतिहासिक चतेावनी 
आज भी सर्वथा प्रासंगिक ह ै: “केवल 
उसी इतिहासकार को अतीत में से 
उम्मीद की चिनगारियों को हवा दनेे 
का वरदान प्राप्त होगा जो परुज़ोर ढंग से 
इस बात का कायल ह ैकि दशु्मन अगर 
जीत गया तो उससे हमारे मर चकेु लोग 
भी सरुक्षित नहीं बचेंगे। और इस दशु्मन 
ने फ़तेहमन्द होना अभी बन्द नहीं किया 
ह।ै”

आरएसएस की शाखाओ ंमें बच्चों को नफ़रत और हिंसा के पाठ पढ़ाये 
जाते हैं। मगर यही लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि अपने अधिकारों की 

रक्षा के लिए हो रहे प्रदर्शनों में लोग बच्चों को लेकर क्यों आ रहे हैं!

सियाचिन में खड़े जवान भाजपा के 
लिए सिर्फ़  वोट बटोरने का साधन हैं!

भाजपा समर्थक बात-बात पर सेना के जवानों की दहुाई दतेे हैं। नरेन्द्र मोदी 
पलुवामा के शहीद जवानों के नाम पर वोट माँगने में भी नहीं शर्माते। मगर इन्हीं 
जवानों की हालत क्या ह?ै भारत के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक (सीएजी) 
की संसद में पेश रिपोर्ट के मतुाबिक सियाचिन, लद्दाख, डोकलाम जैसे ऊँच े
क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को ज़रूरत के अनसुार कैलोरी वाला भोजन नहीं मिल 
रहा। उन्हें वहाँ के मौसम से निपटने के लिए जिस तरह के ख़ास कपड़ों की ज़रूरत 
होती ह ैउसकी ख़रीद में भी काफी दरेी हुई। अभी सशस्त्र सीमा बल के 90,000 
जवानों को जनवरी और फ़रवरी के वेतन के साथ उनके भत्ते नहीं मिलेंगे क्योंकि 
सरकार के पास पैसे नहीं हैं! कहने की ज़रूरत नहीं कि पैसे की कमी से मतं्रियों 
के ऐशो-आराम में कोई फ़र्क़  नहीं पड़ेगा। पर जवानों के लिए पैसे नहीं हैं। कई 
शहीद जवानों की पत्नियों को उनके लिए घोेषित मआुवज़े की रकम पाने के 
लिए दर-दर भटकना पड़ता ह ैऔर भखू हड़ताल तक का सहारा लेना पड़ता ह।ै 

यह भी नहीं भलूना चाहिए कि सेना और अर्द्धसैनिक बलों में जवानों की 
बरुी हालत पर सवाल उठाने वाले कई जवानों को किस तरह प्रताड़ि‍त किया 
गया ह।ै और कारगिल की लड़ाई में मरने वाले सैनिकों के लिए ताबतूों की ख़रीद 
में घोेटाला भी भाजपा की सरकार में ही हुआ था! ये परम ढोंगी लोग हैं और 
केवल अपने मतलब के लिए सैनिकों की दहुाई दतेे हैं – उसी तरह, जैसे ये हिन्दू 
हितों की दहुाई दकेर अपना उल्लू सीधा करते हैं। 


